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यों तो रियासतों पर लिखे गये साहित्य में श्रभिबृद्धि करने वाली 
प्रत्येक रचना का स्वागत करते हुए ATT होता हैं। परन्तु जब वह 
रचना श्री वैजमाथ महोदय जैसे सुयोग्य लेखकों को हो, जिन्होंने विषय 
को अधिक अच्छी तरह समझने में सहायक होने बाली बुनियादी जान- 
कारी फो एकत्र करने में सच्चे दिल से यत्न किया है, तो अह त्रिवार स्वागत 
करने योग्य हों जाती है | क्योंकि लेखक ने निःस्पर्थ सार्वजनिक सेवा के 
क्षेत्र में बरसों बिताये हे, गांधी सेवा संघ के मंत्री की हैसियत से तथ्यों 
को तौलकर उनका ठीक ठीक मूल्थांकन करने की उन्हे काफी ट्रेनिंग 
मिली हुई है, और किर इन तमाम वर्षों में सदा रियासतं ओर 
रियासती जनता की दोहरी गुलामी से मुक्ति, उनकी खास दिलचस्पी 
का विषय रहा है | 


एक समय एसा था, जब रियासतों के सजाल की तरफ कोई ध्यान 
ही नहीं देता था । अंधकार और लापरवाही उसकी किस्मत में थी | 
आज वह इस ग्रत्रस्था से बाहर निकल चुका है। और उसने ऐसा 
महत्त्व धारण कर लिया है, तथा इतना जरूरी बन गया हे कि जिसकी 
शायद ही पहले फिसी ने कल्पना की हो । तमाम महान्‌ आन्दोलनो का 
ऐसा ही होता हे । पहले लोग उन्हें लापरबाही की नजर से देखते हें, फिर 
वे सन्देह की वस्तु बन जाते हे और अंत में जोकर लोग उनका सही 
सही स्वरूप समक पाते हे | इंग्लंड के सजद्र आन्दोलत को भी इसी 
ब्रिफास-क्रम में से गुजरना पड़। है | सन १८५८ में इंग्लंड की पालियामेंट 
में उसका केवल एक सदस्प था। पर आज मजदूर दल के सदस्यों की 
संख्या चार सो अस्सी है, और वे ब्रिटेन तथा शक्तिशाली ब्रिटिश 


(ख) 


साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे हे । रियासती जनता के आन्दोलन को तो 
इसका एक तिहाई समय भी नहीं लगा हे । अभी अभी बीस साल 
पहले तक कोई उसकी तरफ़ ध्यान भी नहीं देता था, ऐसी दुर्देशा थी | 
आठ साल पहले हरिपुरा के अधिवेशन में वह प्रथम श्रेणी का प्रश्न 
बन गया । और आज तो राष्ट्र के प्रहनों में उसने ऐसा महत्तत्र धारण 
कर लिया हे कि दूसरे अनेक प्रइतों को अलग रखकर पहले उस पर 
विचार किया जाता है । 


सचमुव, अगर भारतवर्ष स्वतंत्र होता हे पर उसके एक तिहाई 
हिस्से को काटकर उससे श्रलग कर दिया जाता हैं और उसे स्वतंत्रता 
का उपभोग नहीं करते दिया जाता' तो भारतीय स्वतंत्रता निरी एक 
मिथ्या वस्तु होगी । उस भारत को हम स्वतंत्र भारत महीं कह ۱ 
भारतीय स्वतन्त्रता एक गोल हे--ह्वितीया के नहीं, QUAI के चन्द्र के 
समान वह एक पुएां बिम्ब हे । इस श्रर्थ से कांग्रेस ने रिय।सती जनता के 
श्रान्दोलन को देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन का एक और ग्रविभाज्य 
अंग के रूप में मान। हे | एक समय एक ही TEN से प्रेरित थे दोनों 
आन्दोलन विभिन्न दिशं में जाते हुए दिखाई देते थे । बाद वे दोनों 
समानान्तर रेखाओं पर बढ़ते रहे । और भ्रन्त में वे दोनों एक ही केन्द्र “बिन्दु के 
ग्रास-पास RA वाले وود‎ की रेखा पर ग्रा मिले । दोनों फी मिलकर 
एक ही ट्रेन बन गई और दोनों के ड्रायवर भी पं० जवाहरलाल नेहरू के 
रूप मे--जब सन्‌ १९४६ सें वे राष्ट्रीय महासभा और झ० भ।० देशी 
राज्य लोक परिषद के सभापति थे, एक ही हो गये । उस दिन से कःमीर, 
और हेदराबाद, बडोदा और ۲69۲, मलेरकोटला ्रौर ۴ 
मेसोर और त्राएज कोर, ग्वालियर और भोपाल, सांगली और कोल्हापुर, 
तालचेर और घेनकनाल, मणिपुर ओर कूचबिहार, चित्रल और कलात 
प्रौर सिरमौर श्रोर बिलासपुर की रिथासतें, देशी-र/ज्य-लोक-परिषद्‌ 
तथा कांग्रेस को भी, समान दिलचस्पी के विषय बन गई | 


(ग) 


देशी राज्यों की जनता का अ्रसली इत्र, नरेशों को निरंकुशता 
अथवा जनता की श्रकर्मण्यता नहीं, बल्कि राजनेतिक विभाग के षडयन्त्र 
हें । ग्रतः जब तक उनका खात्मा नहीं कर दिया जाता, तब तक Fi 
सती जनता को-बल्कि नरेशों की भी-मुक्ति क्री कोई श्राशा नहीं करनी 
चाहिए ۱ कैसी भी बीमारी को दूर करने में हमें उसी मात्रा में 
सफलता मिलेगी, जिस मात्रा में उसकी जड़ को हम 527 ۱ इसके सिवा 
आर सब उपाय तो ऊपरो ही होंगे । वे बीमारी को कस कर सकते हैं, 
उसे पुरी तरह दूर नहीं कर सकते। इसी प्रकार जबसे ग्रन्तर्कालीन सर- 
' कार को स्थापना हुई हे, हमने इस बीमारी की जड़ में हाथ डाला ۱ 
और यद्यपि आज राजनेतिक विभाग से उसका बहुत सीध। सम्बन्ध 
नहीं हे, तथापि उसका नेतिक प्रभाव तो उस विभाग पर प्रतिक्षण 
पड़ता ही रहता है, और निःसन्देह यह प्रभाव इस विभाग के फोलादी 
कवच को तोड़कर फेक देगा | असल मे तो जब अस्थाई सरकार बनने 
बाली थी उसी समय इस नई सरकार तथा नरेशों के बीच के सम्बन्धों 
को व्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाने वाली 

` थी। पर ऐसी कोई बात नहीं हो सकी | खेर ! 


प्रान्तों ्रोर रियासतों'को जोड़ने वाली एक नई कड़ी ۰ 
परिषद का अधिवेशन हे । इसमें दोनों के प्रतिनिधियों को एक साथ 
बठकर विचार करता पड़ता हे | और गाज तो राष्ट्र का संपुर्ण ध्यान 
इस यत्न में लगा हुआ हे, कि इस परिषद में रियासतों के प्रतिनिधि 
बास्तव में, ओर पर्याप्त मात्रा में, रिय।सती जनता के ही प्रतिनिधि हों । 

अफसोस को बात है कि ऐसे मौके पर, सांगली और कोचीन जैसे 
शुभ श्रपवादों को छोड़कर, शेष सब नरेश अपना हिरसा ठीक तरह से 
अदा नहीं कर रहे हे । वे अपने प्रजाजनों की श्राकांक्षाप्रों को कुचलने 
की मानो होड़ में लगे हुए हैं दुनिया ज(नती है कि अंग्रेजों की सार्व- 
भोम सत्ता बहुत जल्दी यहां से उठने बाली हे | तब याद रहे, काम 


(ध) 


पड़ेगा भरेशों को सीधा अपने प्रजाजनोंसे हो | नरेश चाहें तो यह 
सम्बन्ध प्रेममय. हो सकत! है; और यदि बे न चाहें तो उनके और 
प्रजाजनो के बीच निरंतर संघर्ष भी चल सकता हे | उस समय ग्रंगरेजों 
की संगीने नहीं, प्र जाजनों क! प्रेम और सद्भाव ही उनकी ढाल होगी | 
ग्रगर हम याद करले कि पिछले सहायुद्धों में जर्मनी के कैंसर, इटली 
के राजा, थ्रास्ट्रिय के बादशाह और रूस के जार जैसे और नरेशों से कहीं 
अधिक शक्ति-शाली तथा वनजन से सम्पन्न लोगों लक का ۹ 
मिट गया है, तब नरेशो के सामने उनकी प्रजाजनों से और प्रजाजनों 
की उनसे होने बाली लडाई का सही सही चित्र खड़ा होगा और उसके 
परिणामों का उन्हें ठीक-ठीक भान होगा। आज राष्ट्रीय सहासभा का धीरज | 
कसौटी पर हे, पर श्रब उसको भो हद झा पहुंची है। हिम-शिखर की 
भांति किसी भी क्षण बह जोर से ट्टकर गिर सकता है, या महासागर 
के ज्वार के समान, A अतल. गहर(ई से उमड कर, स्वाधीनता के 
प्रबाह को रिथासतों 3 जान से रोकने घाले इस फेन को ह्या में 
उड़कर फेंक सकता है । सचमुच, नरेशों का भविष्य बधा होगा, बही 
सोचें । श्रपनी किस्मत के निर्माता बे खुद ही हैं | 


नई दिल्ली 
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पिछले वर्ष “ रियासती जनता की समस्यायें ” नामक मेरी 
एक छोटीसी पुस्तिका उदयपुर अधिवेशन के समय प्रकाशित हुई 
थी | वह दो-तीन महीनों में ही बिक गई और प्रकाशको की तरफ 
से मुझे उसका दूसरा संस्करण तेयार करने के लिए कहा गया | पर 
में महीनों इस काम को हाथ में नहीं ले सका । अभी जब उसे मेंने 
शुरू किया तब तक देश की स्थिति काफी बदल गईं थी। उसके 
अनुरूप जब में उस पुस्तक को बनाने बैठा तो इतनी. अधिक नई 
सामग्री उसमें देनी पड़ी कि वह दसरा संस्करण नहीं बिलकुल 
दूसरी पुस्तक ही बन गई | इसलिये नाम भी बदल देना पड़ा । 


रियासतो के सवाल पर इस प्रश्न के अधिक जानकार या कोइ 
नेता लिखते तो अच्छा होता, परन्तु बड़े नेता इतने कार्यमग्न हैं कि. 
उन्हें इस छोटेसे काम के लिए अवकाश मिलना कठिन हे | फिर भी 
छोटी-मोटी रियासतों में काम करनेवाले असंख्य ग्रामीण कार्य- 
कर्ताओं को.इस विषय की कुछ आवश्यक जानकारी देनेवाली किताब 
की य तो थी ही | वही इस पुस्तक में देने का यल किया 
गया हे । 


इस आवश्यकता को किसी अंश में यह पुस्तक अगर पूरी कर 
सके तो में इस प्रयत्न को सफल ۲ | 


रतलाम-यात्रा में, ) वैजनाथ महोदय 
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रियासतों का सवाल 


पूर्व-स्वरूप 


o 
Pe) 
ee 


देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात 


रियासतों की HINÎ पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि 
उनके बारे में कुछ जरूरी बातें हम जान लें। भारतवष मै कुल ५६२ 
रियासतें हैं । ( लोक-परिषद के प्रकाशन में इनकी संख्या ५८४ हे | ) 
रियासतों का कुल रकबा ७,१२,५०८ वर्ग मील ओर जन-संख्या 
६,३२१,८६,००० ( सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार ) ۱ 
रकबे के हिसाब से यह समस्त देश क ४० प्रतिशत ओर जन-संख्या के 
शगभग २३-२४ प्रतिशत है | 


मोटे तोर पर रियासतें दो हिस्सों मै बँटी हुई हैं | 


( १) सेल्यूट स्टेटस ( जिनको सलामी का हक है )। 
(२) नॉन सेल्यूट स्टेट्स ( जिनको सलामी का हक नहीं है ) | 
२. हिन्दुस्तान मै कुल १२० सलामी की हकदार रियासतें हैं और 


४४२ ऐसी रियासतें या जागीर हैं, जिनको सलामी का हक नहीं है | 


२ रियासर्तो का सवाल 


३. उपयुक्त पुस्तक के परिशिष्ट ए? से ज्ञात होता है कि कोई ४५४ 
रियासतें या जागीरें ऐसी हैं, जिनका रकबा १००० वर्गमील से कम है | 
ओर ४५२ ऐसी हैं जिनकी आबादी भी एक लाख से कम है। ३७४ 
रियासतों की आमदनी एक लाख से कम बताई गई है। 


४. सिर्फ १२ रियासतें इतनी बड़ी हैं कि जिनका रकबा १० हजार 
वर्गमील से ज्यादा, आबादी १० लाख से ऊपर और आमदनी पचास 
लाख से ऊपर है। 


५, जिस हिस्से को ब्रिटिश भारत कहा जाता है, उसका रकबा 
१०,६४,३०० वर्गमील ओर आबादी २६ करोड़ ( १६४१ की गणना ) 
है | वह ५७५ जिलों में बँटा हे | हर जिले का औसत रकबा ४००० वर्ग 
मील और आबादी ८ लाख के करीब बैठती है | 


६. कुछ रियासतें या जागीरें इतनी छोटी हैं कि उन्हे राज्य कहते 
हुए हंसी ओर तरस आता है | 


७. पन्द्रह रियासत इतनी छोटी हैं कि जिनका रकबा पूरा एक वर्ग 
मील भी नहीं | २७ दूसरी रियाततो का रकबा पूरा एक वर्गमील बैठता 
है । सूरत जिले में १४ इतनी छोटी-छोटी रियासतें या जागीरें हैं, जिनकी 
आमदनी ३०००) सालाना से ज्यादह नहीं जाती | इनमें से तीन रियासतों 
की आवादी इतनी कम है कि पूरे सौ आदमी भी उनमें नहीं हैं। उनमें 
से पाँच की आमदनी पूरे सो रुपये सालाना भी नहीं । सालाना २० रुपये 
आमदनी वाली और ३२ ्रादमियों की आबादी वाली एक जायदाद भी 
है, जिसको राज्य कहा जाता है । 

८. ५६२ रियासतों मै कुल ६० इतनी बड़ी हैं जो रकबा, आबादी 
ओर AT के हिसात्र से ब्रिटिश भारत के एक जिले के करीब बराबरी 
की मानी जा सकती हैं | 


रियासता के नियन्त्रण की व्यवस्था 


माण्टेग्यू-चेम्सफोड रिपोट के आधार पर पहले जिन रियासतों का 
सम्बन्ध प्रायः प्रान्तीय सरकारों से था, बाद में उनमें से अधिकांश का 
सम्बन्ध सीधा गवर्नर जनरल से कर दिया गया हे। परन्तु इनका नियन्त्रण 
प्रायः एजन्ट के मार्फत ही होता रहता है | 


भारत सरकार का पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट भारतवर्ष की तमाम 
रियासतों के शासन के लिये जिम्मेवार है । यह सीधा वाइसराय के मातहत 
काम करता है | पर उन्हें तफसीलों/की तरफ ध्यान देने का अवकाश कहाँ 
से हो ? इसलिए असल मे सारे महकमे का नियन्त्रण पोलिटिकल सेक्र टरी 
के हाथों में ही रहता है | वाइसराय को तमाम जानकारी अपने इस 
सेक्रेटरी से ही मिलती है, जिसके मातहत और भी कितने ही ऑफिसर हैं 
जिन्हें एजन्ट ठु दी गवर्नर जनरल, पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट 
कहते हैं । 

एजन्ट ठु दि गवर्नर जनरल के मातहत अनेक रियासत होती हैं ओर 
श्र उसका सम्बन्ध सीधै वाइसराय से होता है | उसके मातहत अनेक 
पोलिटिकल एजन्ट होते हैं । इन प्रत्येक के मातहत कुछ रियासतें हैं। 
रेसिडेन्ट उस पोलिटिकल ऑफिसर का नाम है, जो अकेली बड़ी बड़ी 
रियासतों पर ध्यान देता है | 


इन तमाम अफीसरों को बहुत व्यापक रौर श्रलग अलग अधिकार होते 
हैं। उनका न तो कहीं खुलासा है और न ऐसा खुलासा करने का यत्न कभी 
किया गया है ۱ यह रियासत का महत्त्व, नरेश का स्त्रभाव और पोलि- 
टिकल ऑफिसर की मर्जी पर निर्भर रहता है | कभी कभी तो वह बहुत 
छोटी छोटी बातों मे भी दस्तंदाजी करता है, तो कभी नरेशों से बड़े बड़े 


छठ रियासतों का सवाल 


घृण्ति अपराध हो जाने पर और भयंकर कुशासंन होने पर भी हस्तक्षेप 
करने से इन्कार कर देता है | राजा अगर कमजोर हैं तो रोजमर्रा की 
बातों में मी पॉलिटिकल एज्ञन्द॑ टाँग अड़ाने लगता है, तौ कभी राजा 
के दबंग होने पर वह बहुत सोच समझ कर दस्तन्दाजी करने की जरुरत 
देखता है | हाँ उसे हमेशा साम्राज्य सरकार और भारत सरकार की नीति 
श्रोर हिदायतों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है | फिर इनको सत्ता रियासतों 
के आकार प्रकार पर भी कुछ निर्भर रहती है। आम तोर पर छोटी 
रियासतों पर इन अधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार होते हैं । पर 
सबसे AAU की बात तो यह है कि कोई नहीं आनता कि ये अधिकार 
क्या होते हैं। सारा काम पूरी गुप्तता के साथ होता है, जिसके कारण 
नरेशों पर इस महकमे का भयंकर आतंक रहता है | पर कोई इसका ` 
अर्थ यह न करे कि प्रजा-जन पोलिटिकल डिपार्टमेंट के पास इन नरेशों 
की शिकायत ले कर जावें तो वह उनकी सहायता करता होगा। ऐसा जरा भी 
नहीं । डिपार्टमेंट तो जैसी अपनी सुविधा देखता है वैसा करता है | इसे तो 
साम्राज्य से मतलब है | वह नरेशों को जन-जाग्रति का डर दिखाता रहता है 
ओर जनता को सन्धियों ओर सुलहनामों का बहाना बताकर इनकी 
निरंकुशता को बरकरार रखता है | इस तरह अपने इस दुधारे के बलपर 
उसने अपनी निरंकुशता की रक्षा अब तक की है | 


बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसोर,बड़ोदा, जम्मू ओर काश्मीर तथां 
गवालियर का सम्बन्ध सीधा भारत सरकार से है। भूतान रौर सिक्किम 
का भी है | पर साधारण रियासतों की अपेक्षा इनके ताल्लुकात जरा 
दूसरे प्रकार के है । 


बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल का एजेन्ट कलात और लासबेला 
रियासतों का नियन्त्रण करता है । ۱ 


मध्यभारत की एजन्सी का एजेन्ट इन्दौर मै रहतां है | उसके मात- 
हत भोपाल, बुन्देलखण्ड ओर मालवा इस प्रकार तीन एजेन्सियाँ हैं 


रिथासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था ۹۹ 


इसके मातहत अद्दाईस बड़ी, जिनके राजा-नवाबों को सलामी का हक है, 
श्रौर सत्तर छोटी रियासते हैं, जिनके नरेशों को सलामी का हक नहीं है। 


डेक्कन स्टेटस एजेन्सी का निर्माण सन्‌ १६३३ में उन रियासतों 
को अलहदा करके किया गया, जो AF तक बग्त्रह के मातहत थीं। 
इनका एजेन्ट कोल्ह्यापुरं का रेजिडेण्ट है, जिसके मातहत ये दूसरी छोटी: 
छोटी सोलह रिथासते कर दी गई हैं | ॥ 


इेस्टने स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण भी सन्‌ १६३३ में हुआ । अब 

क्र जो रियासत मध्यप्रदेश, BE और उड़ीसा के भातहत थीं, उन्हें इस 

एजेन्सी मे रख दिया गया है | इनकी संख्या ४० है | मयूरभंज, पटना, 

बस्तर और कालाहण्डी इनमें से मुख्य हैं । इनका एजेन्ट रांची में रहता 

है, जिसके मातहत एक सेक्रेटरी ओर एक पोलिटिकल एजेण्ट भी है, 
ज्ञो सम्बलपुर में रहता है | 


गुजरात स्टेस्ट्स पजेन्सी का निर्माण भी उसी वर्ष (१६३३) में 
किया गया था । बेम्बई की मातहत की ग्यारह बड़ी सलामी की हकदार 
ओर सत्तर छोटी रियासतँ या जागीर इसके नियन्त्रण में कर दी गई 
हैं । बड़ौदा का रेजिडेन्ट इनके लिए गवर्नर जनरल का एजेन्ट है | इन 
रियासतों में राजपीपला मुँख्य है। रेवा-काँठा एजेन्सी भी इसी 
एजेन्सी के मातहत ۱ 


मद्रा स्टेट्स एजेन्सी इनसे दस वषे पहिले बनी थी | इसके 
मातहत त्रावणकोर और कोचीन ये दो बड़ी रियासतें है ۱ एजेन्ट का 
मुकाम धावणकोर मै रक्खा गया है | 

सीमांत एजेन्सी के मातहत चित्राल सहित पांच रियासतें हैं | सीमा- 
प्रान्त का गवनेर खुद इनफे लिए एजेन्ट मुकरंर है | 

स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण १६२१ में हुआ था । इसके‏ درو 
मातहत १४ रियासत है, जिनमे भावलपुर के नवाब मुस्लिम अर पटियाला‏ 


“दै रियासतों का IT 


के नरेश सिख हैं | सन्‌ १६३३ में खैरपुर को भी इन्हीं के साथ इस 
एजेन्सी में जोड़ दिया गया है | 
राजपूताना स्टेटस एजेन्सी का सदर मुकाम माउण्ट आबू पर 
' रवखा गया है | बीकानेर और सिरोद्दी इनके सीधे मातहत اج‎ इनके 
अलावा बाईस दूसरी रियासतें हैं, जो जयपुर के रेजिडेन्ट, मेवाड़ के 
रेजिडेन्ट, दक्षिणी राजपूताना स्टेट्स के पोलिटिकल एजन्ट, पूर्वी राजपृताना 
स्टेट्स के एजेन्ट और पश्चिमी राजपूताना स्टेटस के रेजिडेन्ट के मातहत 
कर दी गई हैं । इनमें से टोंक और पालनपूर के शासक मुस्लिम हैं ओर 
भरतपुर तथा धौलपुर के नरेश जाट हैं | शेष में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर 
ओर बीकानेर प्रधान राजपूत राज्य हैं । 
वेस्टन इण्डिया स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन्‌ १६२४ में 
किया गया ۱ तब से काठियावाड़ की रियासते, तथा कच्छु और पालनपुर 
की एजेन्सियी को बम्बई के मातहत से हटाकर गवर्नर जनरल के मातहत 
. रख दिया गया | मद्दीकाँठा एजेन्सी को भी सन्‌ १६३३ मे इनके साथ 
जोड़ दिया गया | इनका एजेन्ट राजकोट मै रहता है, जिसके मातहत, 
साबरकाँठा, तथा पूर्वी और पश्चिमी काठियावाड़ के पोलिटिकल 
एजेन्टस काम करते हैं | इन सबके मातहत कुल मिलाकर कच्छ, 
जूनागढु, नवानगर, और भावनगर सहित, सोलह सलामी के हकदार 
नरेशों की ओर दो सो छत्तीस रियासतें या जागीरे छोटी हैं, जिनके 
शासकों को सलामी का हक नहीं हे ۱ इनके अलावा भी प्रान्तीय सरकारों 
के मातहत £3 रियासतें रह गई हैं । उदाहरणार्थ 
आखाम में - मणिपुर तथा खासी और जणिटया की १६ पहाड़ी 
रियासते | 
बंगाल 1 बिहार ओर निपुरा 
पज्ञाब اد‎ की पहाड़ियों की अठारह छोटी रियासते जिनमें 
सबसे ,बड़ी बशर हे । 
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देशी राज्यों के शासकों अश्र्थात्‌ राजाओं ओर و ند‎ 
आर सार्वजनिक जीवन तथा शासन लगभग एकसा होता है | कुछ मामूली 
फेरफार के साथ उनकी टकसाली कहानी यों कही जा सकती हैः-- 


नरेशों का बचपन अत्यन्त लाड़ प्यार में गुजरता है। महलों में 
इनकी माता ही अकेली रानी नहीं होती उसके अलावा इनकी कितनी ही सौतेली 
माताएं होती हैं, जिनमें बेहद ईर्ष्या-द्वेष होता हँ; इस वजह से युवराज की जान 
सदा खतरे में रहती है । इस खतरे से बचाने के लिए उसे लगभग केदी 
की सी हालत में रक्खा जाता है | हमेशा खुशामद का वातावरण रह 
के कारण बचपन से ही इनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं | 


राजकुमारी की शिक्षा के लिए देश में राजकोट, अजमेर, इन्दौर 
आर लाहोर इस तरह चार कॉलेज हैं ۱ सफल, चरित्रवान, और प्रजा की 
सेवा करने वाला शासक बनाने की AAI इन्हें यहाँ आज्ञाधारक साम्राज्य 
सेवक बनाने की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा' है | इसके बाद 
उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंगलेंड भेजने की प्रथा भी रही है | यह उच्च 
शिक्षा इनके लिए और भी हानिकर साबित होती है । युवराज 
अपने प्रजाजनों से दूर पड़ जाता है , जवानी के जोश मै वह विदेशों में 
अनेक नये आचार, नये विचार ओर कई ऐसी नई बातें सीख लेता है कि 
अपने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक मिलने जुलने के बजाय वह उनको मूर्ख और 
गंवार समझ उनसे हमेशा दूर ही दूर रहने का यत्न करने लगता है, यहाँ 
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तक कि अधिकार मिलने के बाद भी वह अपना अधिकतर समय बाहर 
बिताता है | माननीय स्व० श्री निवास शास्त्री ने एक बार नरेशों की विदेश 
` AA के बारे में कहा था “आप लन्दन, पेरिस या किसी भी फैशनेबल 

“शहर में चले जाइए | वहाँ आपको कोई हिन्दुस्तानी राजा जरूर मिल 
जावेगा, जो अपनी श्रतुल संपत्ति से वहाँ के लोगों को चकित कर रहा 
` होगा और अपने संपर्क में आने वालों को पतित और भ्रष्ट बना रहा होगा। 


नरेशों के चरित्र और तरह तरह+के घृरिएत व्यसनों के विषय में कुछ न 
कहना ही भला है। बड़े बड़े अंतःपुर, वहाँ का गन्दा वातावरण और 


उनके अन्दर कैदी कासा जीवन बितानेवाली ग्रसंख्य रानियाँ, दासियाँ 


ओर रखेलों का दयनीय जीवन ही इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है । परन्तु फिर भी 
न्हे इतने से संतोष नहीं होता ۱ अपने सेर-सपाटों तथा देश-विदेश की 
यात्राओं से यथा संभव इनके अन्तःपुर की और भी वृद्धि होती ही रहती है । 


रियासतें शिक्षा, उद्योग ओर नागरिक स्वाधीनता के विषय में अत्यंत्‌ 


पिछड़ी हुई हैं | इस बिगड़े जमाने में भी ब्रिटिश हिन्दुस्तान ने दादा भाई. 
नौरोजी, स्वामी दयानन्द, लोकमान्य, महात्मागांधी. पं जवाहरलाल जैसे . 


महापुरुषों के अलावा उन हजारों निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं को जन्म दिया है 
जिन्होने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया है | परन्तु रियासते इस संबंध में 
हम सब देखते हैं अत्यन्त पिछुड़ी हुई हैं। इसका कारण वहाँ का 
अंधकार ही है | मानों दम घुट रहा हो। तरक्की को गुंजाइश बहुत कम 
रहती है | छोटी रियासतों में तो आदमी बढ़ ही नहीं सकता | अतः अपनी 
तरक्क्री की इच्छा करने वाला हर आदमी यहाँ से भाग निकलने की 
ही इच्छा रखता है | ۱ 


यही हाल उद्योगों का भी है | मैसोर, त्रावणकोर, कोचीन, बड़ौदा, 
गवालियर, इन्दौर जैसी इनी गिंनी रियासतों को छोड़ दें दो कहना होगा. 
कि वहाँ कोई झौद्योगिक विकास नहीं हुआ है | केवल कुछ रियासतों में 
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कपड़े की मिलें हैं | दूसरी कुछ रियासतों में जिन-प्रेस वगेरा हैं | और जहाँ 
कुछ ऐसे कारखाने हैं वहीं कुछ थोड़ी सी जान और जाग्रति भी दिखाई 
देती है | श्रन्यथा तमाम रियासतें एक दम पिछड़ी हुई हैं। खेती ओर 
सरकारी नोकरी के अलावा वहाँ आजीविका का कोई जरिया नहीं होता | 
तमाम पहे-लिखे लोग ओर साहसी व्यापारी AAR और प्रतिक्रिया के इन 
अंधे कृग्रों से निकलकर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पास पड़ोस 
के ब्रिटिश प्रान्तों में चले जाते हैं । राजपूताने की रियासतों 
में भाज भी गुलामी की कुप्रथा कायम है | दारोगा, चाकर, हुजुरी वगैरा 
गुलाम जातियों का वहाँ पशुओं के समान देन लेन होता है | इनकी न 
कोई संपति होती और न घरबार । वे अपने मालिकों की संपत्ति होते हैं और 
लड़कियों की शादी के समय दासदासियों के रूप में इन्हें लड़की के साथ 
भेज दिया जाता है और aa से ये इस नये परिवार की संपत्ति बन जाते हैं। 


बैगार लग-भग सभी रियासतों में जारी है यद्यपि कुछु रियासतों में 
वे कानूनन मना हैं | नाई, धोबी, खाती, दरजी सबको बेगार देना पड़ती 
है । छूटने की कोई आशा नहीं ۱ 


रियासतों में कर तो प्रायः अधिक होते ही हैं । किन्तु इसके श्रलावा 
छोटी छोटी रियासतो में अनगिनत लाग-बागें होती हैं | बैरिस्टर चुडगर 
अपनी पुस्तक “ इन्डियत प्रिन्सेस”? में लिखते हैं किसानों की ६० प्रतिशत्‌ 
से भी अधिक आय इन करों में ही.चली जाती है । 


कानून श्रसल में प्रजा की इच्छा और जरूरत के अनुसार उसीके 
द्वारा बनाये जाने चाहिये | इस ग्रर्थ में रियासतों में कोई कानून नहीं 
होता । कानून रौर शासन दोनों वहाँ राजा के व्यक्तित्व में केन्द्रित हो 
जाते हैं | कानून उसके जवान से निकलते हैं और दौलत उसकी नजर में 
होती है | कहीं कहीं अंग्रेजी इलाकों में प्रचलित कानून जारी कर दिये गये 
हैं । पर उनमें भी कोई स्थायित्व नहीं होता । नरेश जब चाहे उन्हें उठा 
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सकता है, संसोधन कर सकता है या मुल्तबी कर सकता है | जिसको जी 
चाहे उठाकर मनमाने समय तक जेल भिजवा सकता है, या रियासत से 
निक्राल बाहर भी कर देता हे श्रौर इसके लिये किसी कारण आरोप या 
जाँच की जरूरत नहीं होती | हर किसी की सम्पत्ति जप्त की जा सकती 
हे ओर अदालतों मै चल रहे मामले भी रोके जा सकते हैं ! कोई प्रजा 
जन अपने नरेश पर उसके अफसरों के खिलाफ वचन-भंग या अधिकारों 
के अपहरण के लिये अदालत में मामला भी नहीं चला सकता । किसी 
सरकारी अफसर के द्वारा अगर ऐसा गुनहा भी हो जाय, जिसका सरकार या 
सरकारी काम से कोई ताल्लुक न हो तो भी बगैर नरेश की आज्ञा के 
उसके खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जा सकता । राज्य में सभा-संगठन 
करने ओर अखबारों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रायः कोई कानून नहीं 
होता | छोटे राज्यों में वगैर राजा aro 'की आज्ञा के कोई सभा-सम्मेलन 
नहीं किये जा सकते और अगर कहीं कोई ऐसी सभा वगैरह कर भी 
लेता है तो फोरन्‌ पुलिस की दस्तन्दाजी होगी और ऐसी दस्तन्दाजी के 
खिलाफ वहाँ कोई उपाय काम नहीं देता | 


सरकारी नोकरियों के विषय में कोई खास नीति नहीं होती । सबसे 
बड़ा अधिकारी दीवान होता है जो प्रायः या तो राजा का कोई प्रीतिपात्र 
या रिश्तेदार होता है या पोलिटिकल डिपार्टमेंट का अपना श्रादमी होता है । 


दीवान अपने साथ बाहरी आदमियों का प्रायः एक दल लाता है 
जो उसके विश्वासी होते हैं यों भी आम तौर पर रियासतों में प्रायः 
ऊचे ओहदे पर बाहरी आदमियों को ही रक्खा जाता है जो स्थानीय 
ग्रादमियों की अपेक्षा अधिक आज्ञाधारक र वफादार माने जाते हैं। 
यह मान्यता एकदम गलत भी नहीं | क्योंकि इन बाहरी आदमियों का 
सर्वाधार दीवान या नरेश रहते हैं | जनता में उनकी कोई खास दिलचस्पी 
नहीं रहने के कारण नरेशों और उनके दीवानों के भले बुरे हुक्मों के 
अमल में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती । पर अगर इन स्थानों पर * 
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ध्थानीय आदमी होते हैं, तो उनके मित्र, रिश्तेदार जात-बिरादरी वाले, 
जान पहचान के लोग भी समाज में होते हैं श्रतः कोई भी बुरी बात 
करते समय स्थानीय आदमियों को यह ख्याल हो सकता है कि ये सब 
लोग उन्हें क्या कहेंगे ? बाहर के आदमियों को ऐसा कोई विचार या डर 
नहीं होता | इसलिए नरेशों और दीवानों की निरंकुशता में ये उनका 
पूरा साथ देते हैं | राज्य के हिसाब-किताब में भी सफाई कम ही रहती 
है | राज्य कोष में से कितना नरेश पर तथा उसके परिवार पर खर्च होता 
हे इस विषय में निश्चित मर्यादा बहुत कम रियासतों में होती है ओर जहाँ 
यह होती है वहाँ भी उसका पूरे विवेक और कड़ाई के! साथ शायद ही 
पालन होता है | श्रनेक नरेश रियासत के खजाने और जेब-खर्च में बहुत 
कम भेद मानते हैं A उनकी विदेश-यात्रायें, प्रीतिपात्रों "को इनाम तथा 
श्रन्य प्रकार से जो खच होता है वह मुकर्रर खच से कहीं बढ़ जाता है | 
नरेन्द्र मण्डल के १०६ सदस्य नरेशों मे से केवल ९६ नरेशों ने अपना 
जेब-खर्च निश्चित किया है | 


छोटी रियासतों में यह विवेक ओर भी कम रहता है | फलतः प्रजा 
जनों की सेवा श्रौर जीवन-सुधार सम्बन्धी कामों के लिए कमी पड़ जाती 
है ओर जव कभी इन कामों के लिये माँग की जाती है तो यही जवाब 
मिलता है कि वजट में कोई गुंजाइश नहीं है | सरकारों की तरफ हैँ ऐसा 
जवाब मिलना तो स्वाभाविक ही है । पर अब खुद प्रजाजनों को नरेशों 
का खानगी खर्च कम करने पर जोर देना चाहिए । उसकी त्र निश्चित 
प्रतिशत FU कर दी जाय और वह कम से कम हो, ताकि लोक-सेवा 
के लिये राज्य-कोष का अधिक से अधिक हिस्सा बचाया जा सके | 


ब्यक्तिगत रूप से नरेश राजकाज में बहुत कम दिलचस्पी लेते 
हमेशा स्त्राथियों और खुशामदियों का झुण्ड उन्हें घेरे रहता है, जो इस 
बात की खूब सावधानी रखता है;कि उनके गिरोहको और उनके जैसे 
विचार वालों को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार का ्रादमी नरेश तक न 
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पहुँचने पावै जिससे उनके स्वार्थ सुरक्षित रहें | कागजात और मिसँलै 
वर्षों नरेशों की प्रतीक्षा में पड़ी रहती हैं। खुद नरेश इतने सुस्त, ब्रिलासी 
श्रौर निष्क्रिय रहते हैं तथा कम ध्यान देते हैं कि अनेक मर्तबा उन्हें यह 
भी पता नहीं रहता कि किन मामलों में उन्होंने किस प्रकार के निर्णय पर 
हस्ताक्षर किये हैं । 


बहुत कम रियासतों में वैधानिक शासन के चिन्ह हम देखते हैं । कुछ 
बड़ी-बड़ी रियासतों भें धारा सभाये बन गई हैं । परं उनमें संरकारी और 
गैर सरकारी नामजद सदस्यों की बहुत अधिकता है | और इतने पर भी 
अधिकार कुछ-नही के बराबर हैं। ये धारासभाये क्या हैं, निरी बांद* 
विवाद सभायें हैं | उनकै निर्णयों का महत्व सलाह से अधिक नहीं होता | 
जिन्हें नरेश किसी हालत में मानने को बाध्य नहीं हैं | 


केवल चौतीस रियासतें ऐसी हैं, जिनमें न्याय विभाग तथा शासन 
विभाग को अलग-अलग रखने का यत्न किया गया है | वर्ना अधिकाँश' 
इनमें प्रायः कोई तमीज नहीं करतीं | न्याय-विभाग पर राजा कां पुरा नियः 
न्त्रण होता है। चालीस रियासतों Û हाईकोटों की स्थापना हो चुकी हैं 
Fg कुछ में ग्रंग्रेजी भारत की तरह कानून के अनुसार न्याय देने 
का यल होता ê | पर याद रहे, राजा पर किसी कानून की सत्ता 
नहीं होती | यही नहीं, बल्कि उसके ARAN काम करने 
वाले कर्मचारियों पर भी कानून का असर कम ही होता है! 
अधिकांश रियासतों मै तो निश्चित कानून के श्रमाव ظ‎ मनमांनी ही 
चलती रहती है | प्रजाजनों या पीड़ितों को शिकायत या अपील करने तक 
की गु जाइश नहीं रहती । जब पिछला गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट बना 
तो रियांसती जनता के मौलिक अधिकारों का चिट्ठा तक बनाना असंभव 
हो गया क्योंकि इस पर नरेश राजी ही नहीं होना चाहते थे। यह तों 
हुआ बड़ी रियासतों का हाल | 


| 
नरेश ओर उनका शास १ 


छोटी रियासतों की कहानी श्रीर भी दुःखदायी है | उनके नरेश तो 
एक दम निरंकुश होते हैं | झपनी सत्ता का केवल एक ही उपयोग वे 
जानते हैं | प्रजाजनों कौ मनमाना तंग करना, उनसे पैसा चूंसना, श्रौर 
आपने ऐशो-आराम में तथा दुगणा में एवं व्यसनो में उसे बरबाद 
करना | न्याय-विभाग और पुलिस गर होते भी हैं तो पतित ओर भ्रष्ट । 
अन्याय और जुल्म के साधन बन जाते हैं । करै श्रन्यायपूर्ण और ATT 
होता है । भाषण, संगठन र मुद्रण जेसी मामूली नागरिक स्वाधीनता 
का भी वहाँ नामोनिशान नहीं होता | 


नरेश अपने स्वार्थ ओर विषय-विलासो पर अनियन्त्रित खच करते 
रहते हैं | लोग अत्यन्त दरिद्र है | लाखों लोगों को. दिन में एक बार भी 
पेट भर भोजन नहीं मिल सकता । राज और राज के कर्मचारी प्रजाजनों 
को यमराज कै समान भयंकर और दुष्ट मालूम होते हैं। क्योंकि वे मानते 
हैं कि उनका जन्म प्रजाजनों से केवल पेसे वसूल करने के लिये ही हुआ है । 
और प्रजाजनों को उनकी टहल-चाकरी करने फे लिये बनाया गया है | 
इनके maar का घर्णेन करना असंभव है | वह जानते हैं, जिनपर 
श्रीतती है | 


लेन्दन टाइम्स ने सन्‌ १८५३ मै रियासतों के सम्बन्ध मे एक लेख 
लिखा था जिसमें छोटी बड़ी रियासतों मे चल रही AAC का चित्र और 
कारण भी खूब अ्रच्छी तरह थोड़े मे प्रकट किया गया हेः--- 


“पूरब के हून निस्तेज ओर निकम्मे राजा नामधारियों को जिन्दा रख 
कर हमने उनके स्वाभाविक अन्त से उनकी रक्षा कर ली है ۱ बगावत के 
द्वारा प्रजाजन अपने लिए एक शक्तिशाली श्र योग्य नरेश ढंढ लेते हैं | 
जहाँ अब भी देशी नरेश है, हमने वहाँ के प्रजाजनों के हाथों से यह लाभ 
शरीर अधिकार छीन लिया है | यह इल्जाम सही है कि हमने इन नरेशों 
` को सत्ता तो दे दी, पर उसकी जम्मेदारी सें उन्हे बरी कर दिया है। 


1 


७ 
अपनी नपुंसकता, दुर्गण ओर गुनाहों के बावजूद भी केवल हमारी तलाई 
के बल पर ही वे अपने सिंहासनों पर टिके हुए हैं । नतीजा यह है कि ۱ 
अधिकाँश रियासतो में घोर अराजकता फैली हुई है। राज का कोष किराये 

के az जैसे सिपाही और नीच दरबारियो पर बरबाद हो रहा है और 
गरीब रिआया से बेरहमी के साथ वसूल किये गये भारी करों के रुपये से 
मीच से नीच मनुष्योंको पाला जाता है | असल में अब सिद्धान्त यह काम 

कर रहा है कि सरकार وود‎ के लिए नहीं, बल्कि राजा और उसके 
ऐशोआराम के लिए जनता है ओर यह कि जब तक हमें राजा की सत्ता 
ओर उसके सिंहासन की रक्षा करनी अभीष्ट है, तब तक हमें भी भारत की 
सर्वोपरि सत्ता के रूप में वे तमाम बातें करनी ही होंगी, जो ऐसे राजा 
अपने प्रजाजनों के प्रति करते हैं | ? 


हरी रियासतों का सवाल 


इस छोटे से उद्धरण मै रियासतों में चल रही सारी ग्रधेर का कारण आ 
गया है | इससे स्पष्ट है कि,रियासतों में जितनी गन्दगी, जितनी अन्धेर, जितना 
अन्याय, ओर जितने जुल्म हँ) उन सबके लिए साफ AAA तौर पर 
भारत सरकार का राजनेतिक विभाग ही जिम्मेवार है । उसने एक तरफ न 
केवल नरेशों को इन्सान बनने से रोक रक्खा हे, बल्कि साम्राज्य बढ़ाने के 
लिए जिन कुटिल ओर घृणित चालो कुचालो से काम लिया जाता है उन 
सबका SAT करके उन्हे पूरी तरह निकम्मा, भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार और 
प्रजा-पीड़क बनाने की तरकीब और जाल रचे हैं | रियासतों मे असल में 
नरेशों का नहीं, पोलिटिकल डिपाटमैट का राज रहा है । उसने रियासतों 
को प्रतिक्रिया का गढ़ बनाने का काम किया है जिसके बलु पर देश में 
बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की लहर को रोका जा सके । साम्राज्य सत्ता ने देशी 
राज्यों मै उस निरंकुश शासन ओर शोषण को चलाने का यत्न किया ।. 
जो काम और नीति वह अपने सीधे शासन में नहीं कर सकती थी उन्हें 
उसने यहां परदे की ओट में बैठकर किये कराये हैं जिससे वह खुद बदनामी 
से बच जाय, नरेश अपने आप बालाबाला पिट जावें, और बदनाम हों; 


नरेश और उनका शासन १५ 


` 
आर इसके साथ यह भी सिद्ध करते बने कि हिन्दुस्तानी लोग शासन की 
जिम्मेवारी को संभालने में कितने निकम्मे हैं । फिर इन रियासतों की ग्रधेर 
` शाही के साथ साथ ब्रिटिश शासन को रखकर अपनी श्रेष्ठता भी संसार 
को बताने का इसमें यत्न है। एक तरफ अपनी लम्बी चोड़ी घोषणाओं 
में नरेशों को उनकी भीतरी ग्रव्यवस्था के लिए ITT सत्ताधारी फटकारते 
भी रहे हैं और दूसरी तरफ परदे की ओट में बैठकर प्रगति-शील नरेशों 
को आगे बढ्ने से बुरी तरह रोक भी तो रहे हैं । परन्तु नरेशों की निरंकुशता 
को रोकने के लिए उसने किसी नरेश के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया 
हो ऐसा शायद ही कोई उदाहरण मिले । नाभा, भरतपुर और इन्दौर जेसे 
नरेशों को राजगद्दी से अलग करने मै इन कारणों की अपेक्षा साम्राज्य सत्ता 
के स्वार्थ अधिक काम करते रहे हैं | क्योंकि कुशासन, दुराचार, जुल्म आदि 
की हजारों शिकायतें होने पर भी दूसरे राजाओं को जो कि साम्राज्य के 
स्वार्था और प्रजा के शोषण मे सहायक रहे हैं, न केवल कायम रहने दिया 
बल्कि उनकी इज्जत भी बढ़ाई गई है | जो हो, रियासतों और रियासती 
प्रथा मै आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है | अगर इनमे आवश्यक 
सुधार नहीं हो सकते तो ये टिक भी नहीं सकेंगी, न केवल ब्रिटिश भारत 
की बल्कि देशी राज्यों की जनता भी अब इतनी जाग्रत हो चुकी है कि वह 
उन नरेशों को उखाड़ फंकेगी जो समयोचित सुधार की क्षमता नहीं 
दिखावंगे | राज जनता के सामने यह प्रश्‍न कोई मूल्य नहीं रखता की 
अमुक राजवंश रहे या न रहे | सबसे बड़ा सवाल आज लोक-कल्याण का 
है | जो व्यवस्था जनता को सबसे अधिक सुख पहुँचा सकेगी वही रहेगी | 
जो बाधक होगी वह नहीं टिकेगी | अंगरेजी साम्राज्य के मातहत इस 
सामन्त शाही की निकम्मी प्रथा ने जनता की प्रगति के मार्ग में केवल 
रुकावटैँ ही नहीं डाली हैं बल्कि उसे दबा दबाकर उस पर तरह तरह के 
जुल्म करके और शोषण करके उसे पशुओं की समता में लाकर छोड्‌ 
दिया है। 


95 रियासतो का सवाल 


नरेशों के निरंकुश निजी खर्च, इनकी शान-शोकत, व्यसनाधीनता, 
अजीब ओर निक्रम्मे रस्मोरिवाज ओर इन सब में होने वाली धन की 
बरबादी, कुत्ते, घोड़े, महलों में पलने वाले असंख्य नौकर-चाकर और 
बाँदा बाँ दियों की फौज, बेरहम मारपीट, कानूनी शासन का सर्वथा अभाव, 
किसानों का शोषण इत्यादि मे रियासती जनता को राजनैतिक सामाजिक 
अधिक ओर सास्कृतिक दृष्टि से इतना पीछे रख दिया और गिरा दिया है 
कि जिसकी ठीक ठीक कल्पना बाहर के लोग नहीं कर सकते। रियासतों के 
प्रश्‍न को सुलभाने मै हमारे सामने सबसे प्रमुख विचार रियासती जनता का 
रहेगा तभी उसका उचित हल हम निकाल सकेंगे | 


वे दावे और उनकी वास्तविकता 


नरेशों का और उनके शासन का यह एक मोटा सा चित्र है। 
इसकी तफसीलों मै राज के बदले हुए जमाने में जाना बेकार है | आज 
तो भूत की अपेक्षा भविष्य की समस्याओं पर ही अधिक विचार करने की 
जरूरत है | फिर भी प्रश्न की सारी وود‎ का यथावत्‌ ज्ञान हो जाय 
इस ख्याल से रियासतों और नरेशों की RAR का जो N तक 
लगभग ज्यों की त्यों कायम हैं-एक मोटा सा चित्र दे दिया गया है | हर 
कोई जानता है कि किसी भी स्वतन्त्र देश मै नरेशों का ऐसा वर्ग एक 
(मनट भी नहीं टिक सकता | पर इसे विदेशी सत्ता ने उसे यहाँ अपने 
स्वाथ क लिए झब तक डन्डे के बल पर टिका रक्खा हे । सन्‌ १६२१ 
मे हिदुस्तान में जिस उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, हिन्दुस्तान 
के प्रश्न पर ब्रिटेन के विचारशील लोगों का भी ध्यान जोरों से गया | 
अगरेज सरकार भी इस बात को जान गईं कि अब राष्ट्रीय अआ-दोलन की 
प्रगति का रोकना असम्भव है और शासन-सुधार के तरीकों की चर्चा ` 
शुरू हुई | यह स्पष्ट था कि अव शासन का नया स्वरूप संघ 1۲87 ही 


बे दावे ओर उनकी वास्तविकता १७ 


हो सकता है;। पर इस संघ में रियासतों की स्थिति क्या होगी? उनका 
भीतरी शासन कैसा होगा, समस्त देश के साथ उनका सम्बन्ध कैसा 
होगा, इत्यादि प्रश्न खड़े होते गये ۱ ्रोर राज्यों में उत्तरदायी शासन 
स्थापित करने की मांग होने ۱ 


इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि नरेशों का 
सवाल बिलकुल जुदा है | उनका सम्बन्ध सीधा सम्राट से है | साम्राज्य 
सत्ता उनके साथ संधियों और सुलहनामों से बंधी है। और इनके 
अनुसार नरेशों के प्रति सार्वभौम सत्ता के कुछु निश्चित कत्तव्य हैं 
जिनका पालन करने के लिए वह वचन-बद्ध हे | इस चर्चा ने नरेशों को 
भी अपनी सन्धियों की याद दिलाई | उसमें उन्होंने देखा कि हमारी 
स्थिति तो अंगरेजी सल्तनत के साथ में समानता की है ओर हमारा संबंध 
सीधा सम्राट से है । नरेशों ने सोचा कि इस हलचल में हमें भी अपनी 
पहले की सी स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके तो कितनी अच्छा हो । नवसगठित 
नरेन्द्र मण्डल ने भी कुछ प्रमुख नरेशों में शायद थोड़ी सी वर्ग चेतना 
पैदा कर दी | उन्हे एक लम्बे असं से यह शिकायत थी कि उनके अधिकारों 
पर पिछले सौ वर्षा में अनेक बार गैर कानूनी और अन्याय पूर्ण आक्र- 
मण्‌ हुए हैं | इस अन्याय की शिकायत करते हुए नरेश अपनी तरफ से 
कुछ दावे मी पेश करना चाहते थे | इसलिए सन्‌ १६२७ में उनमें से 
कितने ही नरेशों ने यह मांग भी की कि साम्राज्य सत्ता के साथ उनके 
सम्बन्धों का एक बार खुलासा हो जाना जरूरी है और फिर उसी के 
अनुरूप उनके साथ व्यवहार हो । 


लॉड बकन हेड उस समय भारत मन्त्री थे, उन्होंने इसके लिए एक 
कमिटी की नियुक्ति कर दी ,जिसके तीन सदस्य थे--सर हारकोट बटलर 
मि. सिडयूसर पील और मि. होल्डस्वर्थ | कमिटी से कहा गया कि वह 
रिय।सतों और सार्वभोम सत्ता के बीच के सम्बन्धों के विषय में 
खासतौर पर-- 


5 रियासतो का सवाल 
(क) सन्धियों इकरारनामों और सनदों तथा 


(ख) रूढियाँ, व्यवहार, एवं अन्य कारणों से उत्पन्न पारस्परिक 
अ्रधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए रिपोट करें | 


समिति सार्वभौम सत्ता और रियासतों के बीच के आर्थिक सम्बन्ध 
ओर लेन-देन के विषय में भी जाँच करे ओर दोनों पन्नों के बीच अधिक 
संतोषजनक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए और भी सिफारिश करे, जो उसे 
उचित जान पड़ | 


चंकि कमिटी के HAF बटलर थे इसलिए उसका नाम बटलर 
कमिटी पड़ गया | इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट ता० १४ फरवरी १६२६ 
को पेश की | आज की परिस्थिति मै यह रिपो ट बहुत पुरानी और मुख्य- 
तया केवल ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तु ही मालूम होगी । क्योंकि खुद 
मन्त्री मण्डल के मिशन ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि अब भारत 
मै अंगरेजों की सत्ता नहीं रहेगी फिर भी आज HTT का सारा 
व्यवहार एक दम सरल नहीं हो गया है । रियासतों के सम्बन्ध मै आज भी 
रोज अनेक नई नई उलभनें खड़ी होती रहती हैं । उनके महत्त्व, कारण और 
रहस्यों के समझने मै इस कमिटी की रिपोर्ट में लिखी कई बातों से काफी 
सहायता मिल सकती है | इसलिए हम उसका थोड़े मै अवलोकन करेंगे | 

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट मे बताया है कि “राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष 
के दो हिस्से हैं-- एक अंग्रेजी, दूसरा हिंदुस्तानी । अंग्रेजी भारत का शासन 
पालमेंट के स्टेटूट के अनुसार और धारासभा में बनाये गये कानूनों के 
अनुसार सम्राट द्वारा होता है | दूसरा हिस्सा भी है तो सम्राट के मातहत 
ही, पर उसका प्रत्यक्ष शासन वहाँ के नरेशो द्वारा होता है | भौगोलिक 
दृष्टि से भारत एक और अखण्ड है। और इन दोनों हिस्सों को एकत्र 
बनाये रखने मे ही राजनीतिज्ञों की परीक्षा है | 


वे दावे और उनकी वास्तविकता १९, 
भ्राज की रियासतें तीन वर्गो में बांडी जा सकती हैं 
वर्ग संख्या Al मीला मे जनसंख्या आय करोड़ों मे 


( १ )-वे रियासतें १०८ ५,१४,८८६ ५,०८,४७,१८६ ४२,१६ 
जिनके नरेश नरेन्द्रः 
मण्डलके सदस्य हैं | 


(7)3 रियासतें १२७ ७६,८४६ ८०,०४,४१३४ २.८६ 
जिनका प्रतिनिधित्व 

नरेन्द्र मण्डल में 

उनके नरेशों द्वारा 

अपने ही अंदर से 

चुने १२ प्रतिनिधियों 

द्वारा होता है । 

(३ )-इस्टेटे, जागीर ३२७ ६,४०६ ८,६१,६७४ .७४ 
बगैरा | ۱ 


रिपोर्ट मै जौ सुझाव हैं वे मुख्यतया प्रथम दो वर्ग की रियासतों से 
सम्बन्ध रखते हैं । उनमें लिखा हे-- 


“रियासतों के सम्बन्ध मै ब्रिटिश सरकार की नीति मै समय-समय पर 
कई परिवर्तन हुए-- 


(क) शुरू में निश्चित क्षेत्रों और विषयों को छोड़ कर रियासतों के 
भीतरी मामलों में कोई हस्तक्षेप न किया जाय, यह नीति रही | 


(ख) बाद में लार्ड हेस्टिंग्ज की सलाह के श्रनुसार रियासतों को 
मातहत के तौर पर रक्‍खा गया और उन्हें शेष भारत से सावधानी के साथ 
अलग रखने की कोशिश की गई | कालान्तर में यह नीति भी बदली और 
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(ग) आज रिवासते तथा सार्वभौम सत्ता के बीच कुछ कुळ इस 
प्रकार का सम्बन्ध है कि दोनों मिलकर सहयोग पूर्वक श्रागे बढ़े | 


“तद्नुसार ता० ८-२-१६२१ को शाही फर्मान द्वारा सम्राट ने 
ام واه‎ की स्थापना की | कुंछं AF नरेशी ने उसमें जाने सें 
इन्कार कर दिया | फिर भी मण्डल का निर्माण और उसकी स्थायी 
समिति की रचना एक जबर्दस्त घटना थी। क्योंकि इसमें सरकार ने 
रियासतों को एक दूसरे से और शेष भारत से अलग रखने की नीति को 
छोड़कर उनके सहयोग की इच्छा प्रकट की है | 


“हम भी ईस बात को मानते हैं कि रियासतों और सार्वभौम सत्ता 
के बीच का सम्बन्ध दर्रसल उनके और सम्राट के बीच का सम्बन्ध ही 
है । और उनके साथ हुई सन्धियाँ मरी नहीं, जिन्दा और बन्धनकारक हैं | 
यद्यपि ऐसी सन्धियोंवाली रियासतो की संख्या कुल चालीस ۱ 
परन्तु यहाँ सन्धियों मै इकरारनामा ओर सनदों का भी समावेश कर 
दिया गया है | 


“ पर सावभौम सत्ता और रियासतों के बीच डेढ सौ बर्ष पहले 
की गई सन्धियोँ के आधार पर कायम किया गया यह सम्बन्ध केवल सौदे 
की वस्तु नहीं है । यह तो जैसा कि प्रो० वेस्ट लेक ने कहा है, इतिहास, 
सिद्धान्त ओर प्रत्यक्ष वर्तमान की घटनाओं से उत्पन्न परिस्थिति और नित्य 
परिवर्तनशील नीति के आधार पर बढ्ने वाली विकासशील जिन्दा 
वस्तु है. |” 


सर एच मैन ने काठियावाड़ के मामले में अपने मन्तब्य मे ۵۲ 
है ) १८६४ )-- है 


“ दशी रियासंतो को HAUNT महत्व है ही नहीं | वे किसी 
बाहरी देश से सन्धि, विग्रह या समभोता नहीं कर सकतीं | यह हक तो 





वे दावे ओर उनकी वास्तविकता E 


क्षावेभौम सत्ता को ही है । बंदी श्रन्तराष्ट्रीय मामलों में रियासतों का 
प्रतिनिधित्व कर सकती है श्रोर उसके इस हक को कानून ने भी मंजूरी दी 
है, जो उसे सन्धियों से और अधिकांश में रूढ़ि तथा प्रत्यक्ष व्यवहार 
से प्राप्त है । 


¢ श्रभी-श्रमी तक सावभौम सत्ता केवल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मे ही 
नहीं, उनके आपसी ब्यवहारों में भी रियासतों की तरफ से उनका प्रति- 
नधित्व कैंरती रही | परन्तु वर्तमान शताब्दी में परिस्थितियाँ इतनी बदल 
गई हैं कि रियासतों के आपसी सम्बन्ध में आवागमन वगैरा बहुत बढी 
गये हैं। 


“भीतरी उपद्रवों या बगावतों से रिथासंतों की रक्षा करने के लिये 
सार्वभोम सत्ता वर्चन वद्ध है | यह कर्तब्य उसे सन्धियों, सनदों वगैरा क 
शर्तों के अनुसार प्राप्त है ۱ नरेशों फे अधिकार, प्रेति वगैरा को HAUT 
बनाये रखने के सम्बन्ध मे स्वय सम्राट ने भी बचन दिया हे | 


“सप्नाठ के इस वश्वन के श्रनुसार उनपर यह कतंव्य-भार भी आता 
है कि श्रगर किसी नरेश को हटाकर रियासत में दूसरे प्रकार के यानी लोक 
तंत्री शासन की स्थापना का प्रयत्न हो, तो उससे भी नरेश की रक्षा की जाय | 
रौर अगर इस तरह फे प्रयत्न की जड़ में कुशासन नहीं, बल्कि शासन के 
परिवर्तन के लिये जनता की ब्यापक माँग हो तो सार्वभोम सत्ता को नरेश 
की प्रतिष्ठा, अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा तो करनी ही होगी, परन्तु 
साथ ही उसे कोई ऐसा उपाय भी सुझाना होगा, जिससे नरेश को न 
हटाते हुए भी प्रजा की माँग की पूर्ति हो सके । पर आज तक ऐसी नोबत 
नहीं आई है और शायद आगे भौ A आवे, अगर नरेश का शासन 
न्यायपूण AT सक्षम होगा ओर खास तौर पर लॉड इविन क्री सलाह 
पर, जिसको नरेन्‍्द्र-मणडल ने भी माना हे, देशी नरेश श्रमल कर ।” 
इस घोषणा मै लॉड इविन ने नरेशों को सलाह दी है कि वे अपना जेब- 


२२ स्थालता का सवाल 


खर्च बाँध लें, रियासत की नौकरियों में स्थायित्व निर्माण करें और न्याय” 
विभाग को स्वतंत्र एवं तेजस्वी बना लें | 

» फिर भी नरेशों के एक सचमुच गम्भीर भय ( यह कि कहीं 
सार्वभौम सत्ता रियासतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों कों 
उनकी सम्मत्ति के बगैर ब्रिटिश भारत मै आनेवाली भारतीय सरकार 
कौ- जो किं धारासभा के प्रति जिम्मेदार हौगी- न सोंप दे ) की . तरफ 
व्यान दिलाये बगेर हम नहीँ रह सकते | इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर अपनी 
यह राय बलपूर्वक पेश कर देना अपना कर्तव्य समभते हैं कि नरेशों 
और सार्वभौम सत्ता के बीच पुराना ऐतिहासिक सम्बन्ध है | अतः नरेशो 
को जब तक वे राजी न हो जायँ, भारतीय धारासभा के प्रति जिम्मेदार 
रहने वाली किसी नई सरकार के आधीन न सोप दिया जाय |7 

नरेशों का भय और साम्राज्य सरकार की चिन्ता दोनों AAT 
करने की वस्तु हैं । इतने लम्बे अरसे से जो प्यारे आश्रित रहे हैं, उनको 
अंग्रेज भी स्वतंत्र भारत के अथाह समुद्र में केसे ढकेल दे ? यह प्रेम 
सन्बन्ध कितना पवित्र है, BR को उनकी तथा-कथित सन्धियों के 
अनुसार ब्रिटिश सरकार के मातहत कितना सम्मानजनक्र ( या अपमान- 
जनक) स्थान रहा है तथा इस सम्बन्ध में सावभौम सत्ता का कितना 


स्वार्थ हे इसका पता भी बटलर कमिटी की सिफारिशों और रिपोर्टों । 


के अध्ययन से लग सकता है | 

भारतीय नरेंशों को अपने राजत्व की रक्षा की बड़ी चिन्ता है और 
इसके लिये वे अपने पुरखों के साथ की गई संधियों वगैरा की दुहाई देते हैं। 
पर दरअसल वे साम्राज्य सरकारं की दया पर ही जिन्दा हैं, क्योंकि खुद 
साम्राज्य सरकार का इसमें स्वार्थ था | देखिये बास्तविक स्थिति क्या है : 


कमिटी ने ढेरों सबूत एकत्र किये, नरेशों की तरफ से नियुक्त किये 
13 नामी वकीलों की बहस भी सुनी | उसके बाद वह जिस नतीजे पर 
पहुंची है, उसका सार इस प्रकार हैः-- र 


| 


ली सेस. 


3 दावे और उनकी वास्तविकता २३ 


(अ) रियासतों की कोई अन्तराष्टीय प्रतिष्ठा नहीं 
कमिटी ने अपनी रिपोट के पैरा नं० ३६ मे लिखा है :-- 


“ऐतिहासिक तथ्य से यह कथन मेल नहीं खाता कि ब्रिटिश सत्ता के 
संपर्क में देशी रियासतें जब आइ तब वे स्वतंत्र थीं, प्रत्येक राज्य पूर्णतया 
सर्व सत्ता धारी सावरिन * था ओर उसको वह प्रतिष्ठा थी, जिसे एक 
आधुनिक वकील की राय में ग्रन्तराष्ट्रीय कानूनों के नियमानुसार सचमुच 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कहा जा सकता हो | सच तो यह हे कि इन रियासतों 
में से एक को भी ग्रन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रायः सब्र रिय'सतें 
मुगल साम्राज्य, मराठों या सिक्खों की सत्ता के AMA या माँडलिक 
थीं । कुछ को ATÎ ने छोटा बना दिया और कुछ का नया 
निर्माण किया ।” 


(अआ) उनकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं थी 
कमिटी ने अपनी रिपोट के ४४ वें पैरे मै लिखा हैः--- 


यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि आज कल के राजनीतिज्ञों 
की भाषा में 'राजत्व' का तो विभाजन हो सकता है, परन्तु स्वतंत्रता का 
नहीं | '्रांशिक स्वतंत्रता' शब्दों का प्रयोग भी साधारणतया किया 
जाता ê | पर वह तो सरासर गलत है | इसलिये भारत में ° राजस्व ? या 
“राज-सत्ता' अनेक प्रकार की पाई जा सकती हैं | परन्तु स्वतंत्र राज-सत्ता 
तो केवल ब्रिटिश सरकार ही हे ।” 

असल में जिनकों सुलहनामा कहा जा सकता हैं, हिन्दुस्तान की 
२६२ रियासतों में से सिफ ४० रियासतों के साथ ही हुए हैं । ( बटलर 
कमिटी की रिपोट पैरा १२ )। 

शेष रियासतों में से कुछु के साथ इकरारनामे हैं, तो कुछ को सनदें 
दी हुई हैं | ओर जिनके साथ इन दो में से एक भी सम्बन्ध नहीं, उनका 








२४ रियासतों का सवाल 


~ 


नियन्त्रण रूढ़ी और शुरू से चले आये तथा समय समय पर बदलने ۰ 
व्यवहार के अनुसार होता है | | 


सुलहनामे १७३० से लेकर १८५८ तक के हैं | ये ईस्ट इन्डिय 
कम्पनी के अफसरों ओर नरेशों के बीच व्यतिगत हैसियत में नहीं, बल्ल 
अपनी रियासत के वैधानिक शासक की हैसियत से पारस्परिक बचाव २ 
सम्मिलित रूप से आक्रमण करने के लिए की गई मित्ता की सन्धियोँ कें 
रूप में हुए हैं | रियासत ( स्टेटस ) शब्द में जनता भी शामिल हैं.। 


ये तमात सुलहनामे एकसे नहीं हैं | जिस वक्त जैसा मोका या हेतु 
रहा है, वैसी उनकी शर्तें या स्वरूप हैं | इसलिए तमाम रियासतो के लिए 
अधिकारों या उनके प्रति जिम्मेदारियों का सर्वसामान्य नाप इनमें नहीं 
पाया जाता | 
` इन तमाम सुलहनामों में एक आश्वासन साफ तौर से प्रकट या 
अप्रकट रूप में पाया जाता है | यह की अगर नरेश का शासन सन्तोषः 
जनक रहा तो साम्राज्य सत्ता राज्य की ( व्यक्तिगत नरेशों की नहीं ) रक्षा 
करेगी | 
समय ओर परिस्थितियों के परिवर्तन और राजनैतिक व्यवहारों के 
साथ-साथ इन सुलहनामों का महत्व ओर मूल्य बहुत कम हो गया हैं । _ 
इन सुलहनामों के बावजूद ओर स्त्रतन्त्र रूप से भी सार्वभौम सत्ता 
ने अनेक कारणों से देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने के 
अपने हक का हमेशा दावा किया है और उस पर अमल भी किया है 
सावभौम सत्ता के इस अधिकार पर कभी किसी ने GF भी नहीं 
किया है |° 





१ नरेश ग्रत्ज जो भीतरी उपद्रवो से और बहरी ۷ से 
सुरक्षित हे सो अन्ततोगत्वा ब्रिटिश सरफार फी कृप) की बदौलत ۱ 
जहां साम्रज्य के हितों का सवाल होगा, या किसी रिधासत के शासन 


बे दावे ओर उनकी वास्तविकता २५ 


` नरेशों की तरफ से उनके अधिकारों की पैग्बी करनें के लिए सर 
लेस्ली स्कॉट मुकर॑र थे | कमिटी के सामने उनकी बहस कई दिन तक 
जारी रही | वह सब सुन लेने के बाद बटलर कमिटी ने पाया कि सार्वभौम 
सत्ता को नीचे लिखी हालतो मै रिथासतों के मामलों मै नियन्त्रण, व्यवस्था 
ग्रौर हस्तक्षेप करने का अधिकार हैंः-- 


१. वेदेशिक संबंध 


| (क) विदेशी राज्यों से युद्ध छेड़ना या. सुलह करना तथा बातचीत ' 
करना या अन्य प्रकार से व्यवहार ۱ 


(ख) रियासतों के अन्दर विदेशी राज्यों के प्रजाजनों की रक्षा करना | 
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में विदेशों में रियासतों का प्रतिनिधित्व करना | 
(घ) सावभौम सत्ता अगर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने ऊपर कोई 
जिम्मेदारी ले, तो उसका पालन रियासतों से करवाना | 

(ङ) वैदेशिक झपराधियों को ( जो रियासतों में पहुँच गये हों ) 
सोंपने पर रियासतों को मजबूर करेना | 

(च) गुलाम-प्रथा को मिटाना | 

(छु) विदेशी प्रजाजनों के साथ अच्छा सलूक करने पर रियासतों को 


को बजह से रिअया के हितों को गम्भीर या दुखदाधी हामि पहुंच रही 
होगी, और इसे दूर करने के लिये किसी उपाय के अवलम्ब्रन को जरूरत 
होगी तो इसकी भ्रन्तिम जिम्मेदारी सा्वभौस सत्ता की ही होगी। 
नरेश-गएा अपने राज्य की सीमाओंके अन्दर जिस बिशिध प्रकार की 
राजसत्ता का उपभोग करते हं, सो सावंभोम सत्ता की इस जिम्मेदारी 
के मातहत ही कर सकते हैं | 





( हेदराब्राद-निजाम के ताम erê रीडिंग कै पत्र २७-३-३६ से ) 


२६ रियाखतों का सवाल 


मजबूर करना और अगर उन्दै कोई चोट पहुंची हो, तो उसका हर्जाना 
दिलवाना | ( बटलर कमिटी की रिपोर्ट पेण ४६ ) | 


२. रियाखतां के आपसी ताललुकात 


(क) सार्वभौम सत्ता की अनुमति के बगैर रियासतें अपने प्रदेश में 
से कोई हिस्सा आपल में दे-ले नहीं सकतीं, बेच नहीं सकतीं या अदल- 
बदल नहीं कर सकतीं । 

(ख) रियासतों के आपसी कगड़ो को रोकने और तय करने का 
हक सावभौम सत्ता का है | 


३. बचाव ओर संरक्षण 


(क) देशरक्ञा-विषयक फौज वगैरा का रखना, युद्ध-सामग्री और 
आवागमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सावभोम सत्ता का होगा | 


(ख) गत ( १६१४ के ) महायुद्ध में तमाम रियासतें साम्राज्य की 
रक्षा के लिए जुट गई और उन्होंने अपनी सारी साधन-सामग्री सरकार के 
सिपुर्द कर दी | यह खुद भी सार्वभौम सत्ता के अधिकार और उसके प्रति 
रियासतों के कत्त व्यों का एक सबूत है । ॥ 


(ग) रियासतो की रक्षा के लिए सावभोम सत्ता रियासतों के अंदर 
जो कुछ भी करना मुनासित्र समझे रियासतों को उसे वह सब्र करने 
देना होगा | 


(घ) सड़कें, रेलवे, हवाई जहाज, डाकघर, तार, टेलीफोन, और 
वायरलेस, केन्टोनमेएट, किले, फोजो के आवागमन, शस्त्रास्त्र तथा. 
युद्धसामग्री की प्राप्ति वगैरा के विषय में युद्ध की दृष्टि से जो भी 
आवश्यक होगा उसे रियासतों से प्राप्त करने और करवाने का अधिकार 
सार्यभौम सत्ता को है | ( बटलर कमिटी रिपोट--पैरा४७ ) 


वे दावे और उनकी वास्तविकता २७ 
४. भीतरी शासन 


(क) जब कभी जरूरत या मांग की जायगी, सार्वभौम सत्ता को 
रियासतों में शासन-सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। इसका. 
कारण यों बताया गया है-- 


“सावभौम सत्ता ने भीतरी बगावत से नरेशों की रक्षा करने का 
जिम्मा तो लिया है, परं डर्सके साथ-साथ उस पर यह भी जिम्मेदारी सरा 
गई है कि वह इस बगावत के कारणों की जाँच करे ओर नरेशों से यह 
चाहे कि वे वाजिब शिकायतों को ओर तकलीफों को दूर करे । सरकार 
को इसके लिए उपाय भी सुभाने ही होंगे ।” 


( बटलर कमिटी रिपोर्ट--पैरा ४७ ) 


(ख) रियासतों मे प्रजाजनों की मांगों को पूरी करने के लिए सार्वभौम 
सत्ता का यह कत्तव्य श्रौर अधिकार भी है कि वह शासन मै परिवर्तन 
करने की मांग का संतोष करे | इस सम्बन्ध में रिपोट का ५० वां पैरा 
खास तौर पर वर्तमान समय मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है--. 


“सम्राट ने नरेशो के अधिकार ओर विशेषाधिकारों को एव प्रतिष्ठा 
तथा शान को ज्यों-का-त्यों कायम रखने का बचन दिया है ۱ उसके साथ 
उन पर यह भी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर नरेश को हटाकर राज्य 
में दूसरे प्रकार की ( श्रर्थात्‌ जनतन्त्रीय ) सरकार कायम करने का प्रयत्न 
किया जाथ तो उससे भी उसे बचाया जाय | सरगर इस प्रकार के प्रयत्न 
शासन की बुराई की वजह से हुए तो नरेशो की रक्षा केवल पिछले पेरे मै 
बताये अनुसार ही होगी । पर अगर इनकी तह में शासन की खराबी नहीं, 
बल्कि शासन के तरीके में परिवतन करने की ब्यापक मांग होगी तो 
सावभौम सत्ता को नरेश के अधिकार, विशेषाधिकार और प्रतिष्ठा की रक्षा 
करनी ही पड़ेगी | परन्तु साथ ही उसे ऐसे उपाय भी सुभाने पड़ेंगे, जिससे 
नरेश को कायम रखते हुए भी जनता की मांग की पूर्ति की जा सके । 


२८ रियासतों का सवाल 
५, राज्य की भलाई के लिप हस्तक्षेप 


रियासत के शासन में जब कभी भयंकर खराबी पैदा हौ जायगी तौ 
सार्वभौम सत्ता नीचे लिखे उपाय काम में लावेगी-- 

(१) नरेश को गद्दी से उतार देना | 

(२) उसके अधिकारों म कमी कर देना | 

(३) शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई श्रपना श्रकसर 
मुक्ररर कर देना | 

(४) वफादारी कबूल करवाना तथा बैवफाई की संजा देना | कई 
नरेश वफादारी को श्रपन। एक व्यक्तिगत गुण समभते हैं और बार-बार 
उसका प्रकाशन-प्रदर्शान करते हैं | पर श्रसल में वह एक शर्त है, जिसका 
पालन उनके लिए लाजिमी दै | 

(५) घोर ्रात्याचारों की सूरत में नरेश को सजा देना | मसलन 
प्रत्यक्ष AAT श्रत्याचार या जंगली सजाय आदि | 

(६) गंभीर अपराधों के लिए नरेश को सजा देना | 

( बटलर कमिटी रिपोर्ट-पैरा ५५ ) 


६. mE के निपटारे और समभाने के लिए 


कभी-कभी कोई रियासत इतनी छोटी होती है कि वह एक सरकार 
की हैसियत से श्रपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती | तब भी सार्व 
भौम सत्ता को बीच में पड़कर उसकी सहायता करनी होगी । ۱ 
( ब, क, रि, पैरा ५४ ) 

७. समस्त भारत के हित में 
उदाहरणाथ रेलवे-लाइन डालने, तार या टेलीफोन की लाइन लै 


जाने, ब्रिटिश भारत के सिक्के जारी करने आदि के विषय में | 
(रिपोट पैरा ५५ ) 


वे दावे और उनकी घास्तविकता २९ 
८. ब्याय-दान में 


कई सुलहनामौ में इस बात का उल्लेखं है कि ब्रिटिश श्रधिकारियों 
की देशी रियासतो के अन्दर कोई अधिकार न होगा, परन्तु छावनियों के 
न्दर की फौजा या इसी तरह के श्रन्य मामलों में उनको श्रधिकार होगा। 
( रिपोर्ट पेरा ५६) 

۸۵. जनरल 


बटलर कमिटी अपनी रिपोर्ट के ५७ वें पैरे में लिखती हे-- 

“सत्ता की सार्वभौमता के ये कुछ उदाहरण शोर नमूने मात्र हैं। 
पर असल में तो सार्वभौम सत्ता को सार्वभौम ही रहना है | उसे अपने 
कत्त व्य और जिम्मेदारियों को निबाहना ही होगा ओर यह करते हुए 
समय क्री बदलती हुई परिस्थिति के श्रनुसार तथा रियासतों के उत्तरोत्तर 
विकास के श्रनुसार ्रपने पको जब जैसी जरूरत हो, संकुचित या 
विस्तृत बनाना होगा |” 


सार्वभोम सत्ता ने रिथासतों के बारे मे समय-समय पर जो घोषणायें 
की हैं और यह केसे समय समय पर श्रपने रूप को बदलती रही उसका 
अध्ययन बहुत मनोरंजक है | जब तक नरेश बलवान रहे, उनकी ताकत 
को तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार पनी सोची-समभी नीति के श्रनुसार 
शुरू-शुरू मे कभी प्रजाजनों के हित की, कभी रियासतों के अन्दर सुशासन 
की, आर कभी उनके प्रति सार्वभौम सत्ता की श्रपनी जिम्मेदारी की दुहाई 
देकर रियासतों के भीतरी शासन में हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार का 
समर्थन श्रौर श्रमल करती रही है। परन्तु बाद को जब प्रजाजनों में 
जागृति फैली और स्वाधीनता तथा उत्तरदायी शासन की मांग जोरदार 
बनने लगी, तो अंग्रेजी हुकूमत को दूसरा खतरा दिश्वाई देने लगा, जो 
बहुत बड़ा था । अब नरेशों की प्रतिष्ठा, उनके पूर्वजों के साथ किये गये 
पवित्र सुलहनाभे, वगैरा का बहाना बताकर ( जिनका पर्दा बटेलर कमिटी 
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ने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह फाश कर दिया है ) उसने लोक-जाग्रॅति 
बढ़ती हुईं ताकत को तोड़ने के यत्न किये | इस मनोवृत्ति का विकास 
नीचे दिये गये भाषणों और घोषणाओं में स्पष्ट दिखाई देता है । सन 


१८८१ मै लाड लिटन ने अपमें एक डिस्पेच में êz सेक्रेटरी 
को लिखा थाः 


“ब ब्रिटिश सरकार तमाम देशी राज्यों को बाहरी क्रमणो से. 
बचाने के कत्त व्य का भार ग्रहण कर रही है | इसके साथ ही वह नरेशाँ | 
की कानूनी सत्ता की रक्षा एवं प्रजाजनों को कुशासन से बचाने के 
लिए आवश्यक उपायों के अवलम्त्रन की जिम्मेदारी भी A ऊपर लें 
रही है । समस्त साम्राज्य में शान्ति बनी रहे तथा प्रजार्जनों का संब तरह 
से भला हों, इस दृष्टि से उसपर यह जिम्मेदारी भी अपने आप ्रा हीं 
जाती है कि वह नरेशों को यह भी सलाह दे कि उनके शासन का तरीका 
र उसका स्वरूप क्या हो ओर इस बात पर जोर दे कि वें उस पर 
रमल करें |” 

इसी प्रकार लाड कर्जन ने कहा हैः-- 

“एक देशी नरेश, जहाँ तक उसका सम्बन्ध साम्राज्य से है, वह संम्राट 
की वफादार रिश्राया होने का दावा करता है | पर अपने प्रजाजनों के 
सामने तो वह एक गैर जिम्मेदार निरंकुश अत्याचारी बना रहता है और 
खेल तमाशों मे तथा वाहियात बातो Û अपना समर्यं और धन बरबाद 
करता रहता है। ये दो चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं | उसे यह 
साबित करना चाहिए कि उसे जो अधिकार दिया गया है उसका वहं 
पात्र है ۱ उसका वह दुरुपयोग न करे | वह अपने प्रजाजनों का मालिक 
तथा सेवक भी बने । वह इस बात को समभे कि राज्य का खजाना 
उसके अपने ऐशो-आराम के लिए नहीं, अल्कि प्रजाजनों की भलाई 
के लिए है | वह जान ले कि रियासत का भीतरी शासन सार्वभौम सत्ता 
के हस्तक्षेप से उसी हद तक बरी रहेगा जहाँ तक कि वह ईमानदारी से 
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कत्त व्य करता रहेगा | उसका सिंहासन विष्रय-विलासों के लिए नहीं, 
बल्कि कत्त व्य-पालन के लिए है । वह न्याय-कठोर आसन है | केवल 
पोलो ग्राउण्ड, रेस कोसेंस ओर यूरोपियन होटलों में. ही वह दिखाई न दे | 
उसका असली स्थान ओर काम तथा राजोचित कर्तव्य तो यही है कि 
वह अपने प्रजाजनों मे रहे । जो हो, एक नरेश के बारे में कम-से-कम 
मेरी अपनी कसौटी तो यही होगी । और श्रागे चलकर यही कसोटी उसके 
भाग्य का निर्णय करेगी, या “तो वह जिन्दा रहेगा या दुनिया 
से मिट ۳ ` 

इसी नीति की समर्थन करने वाली घोष्रणाये समय-समय पर सम्राट 
के अन्य अनेकानेक प्रतिनिधियों ने उदाहरणार्थ लाड हाडिङ्ग, 5 
नार्थत्र,क, लाड हैरिस, लाड फैन ब्रोक, लाड मेयो, लार्ड चेम्सफोड, 
लाड रीडिंग ओर लाड इरविन ने भी की हैं ۱ परन्तु इनके बाद सम्राट के 
प्रतिनिधियों की घोषणाओं का सुर एकाएक बदलने लगा | रियासतों में 
बैधानिक सुधार का प्रश्न उपस्थित होते ही अंग्रेज अधिकारी इस तरह 
की भाषा का प्रयोग करने लगे कि अगर देशी नरेश अपने राज्यों मे कोई 
वेधानिक सुधार दे रहे हों तो न तो सम्राट की सरकार उनमें अपनी 
तरफ से कोई रोड़ा अटकाना चाहती है ओर न पसे सुधार 
देने के लिए उन पर किसी प्रकार की जोर-जबदेस्ती करना 
ही पसंद करती है” । पर आगे चलकर चह इससे भी आगे A | 
ज्यो ज्या ब्रिटिश भारत का वातावरण बदलता गया ब्रिटिश सरकार की 
भाषा भी बदलती गई | वह नरेशों को प्रत्यक्ष रूप से इस आशय की 
सलाह देती गई कि नरेशों को अपने राज्यों के शासन मै समयानुकूल 
परिवर्तन करने चाहिए | पर व्यवहार में इन हिदायतों के अमल पर कभी 
जोर नहीं दिया गया | बल्कि पोलिटिकल डिपार्टमेंट का रुख प्रायः प्रतिगामी 
ही रहा है, ओर नरेश उसके इशारों पर चलते रहे हैं। क्‍योंकि नरेश 
सावभौम सत्ता के पूरे मातइत है, जैसे क्रि उसके दूसरे अधिकारी, इसलिए 
ब्द उनके प्रति अपनी पवित्र जिम्मेदारी की दुहाई देकर भारतवर्ष की 
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राजनीति में उनका उपयोग करती रही है ۱ वह इस बात के लिए भी 

खुब सावधान रही है AK उसकी भरसक कोशिश भी रही है कि वे उसके 

पंजे से निकल कर भारतीय स्वाधीनता के चाहने वाले दल में अपने 

आपको न मिला ले ۱ इसलिए उनकी छोटी-मोटी माँगों को पूरा करने के 
लिए वह यत्नशील भी रही हैं | अगर उन्होंने चाहा कि उनका सम्बन्ध ' 
सीधे सम्राट से हो ्रोर भावी भारत से नहीं, तो सरकार को इसमें क्यों. 
आपत्ति हो सकती थी ? आखिर सम्राट को कहाँ पालियामेंट से कोई 
स्वतन्त्र सत्ता है ۱ हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल को सम्राट का प्रतिनिधि 

श्री कह कर इससे इनका सम्बन्ध जोड़ देने भर से तो सारा मामला सरल 

हो जाता था | अब तक जितने भी शासन-सुधार के विधान आये उन 

सब में इस मूल बात का बराबर ध्यान रक्खा गया है | 


पर एक बात ओर भी ध्यान देने लायक है | पहले-जबतक भार" 
तीय जन-जाणृति ने काफी बल ग्रहण नहीं किया था --ब्रिटिश हुकूमत 
नरेशों को अत्यन्त स देह की नजर से देखती रही । उन पर कड़ी निगरानी 
थी | उनका आपस में मिलना-जुलना तक, बगैर पोलिटीकल डिपार्टमेंट 
की स्वीकृति के मुश्किल था | पर अब हवा बदल गई । सन्‌ १६२१ में 
नरेन्द्र मण्डल की बुनियाद सरकार द्वारा ही डाली गई | और ब्रिटिश 
भारत की बढ़ती हुई जन-जाग्रति के मुकाबले मे इसका उपयोग होने 
लगा | नरेशं ने भी देखा कि श्रब उनकी कुछ पूछ होने लगी है । इन्हे 
फिर अपनी सन्धियाँ और सुलहनामों की याद आई | इनकी याद दिलाई 
भी गई | खूब दौड़'धूप हुई । पर इतने पर भी सन्‌ १६३५ के शासन- 
दुधार मै भी उनके पलले कुछ नहीं पड़ा । अतः ब्रिटिंश भारत के नेताओं 
के साथ-साथ वे भी इस सुधार-योजना से असन्तुष्ट ही रहे | और योजना 
नहाँ-की-तहाँ रवखी रह गई | 


संक्षेप मे, शासन-सुधार की जितनी भी योजनाएँ आई हैं ।? उन सब मे 
यह धारणा बराबर कास करता झा रहा है कि सत्ता पूर्णतः झपने ही हाथों 


वैर SO 
रिथासते और देशव्यापी जाति وت‎ 


भै रहे । हाँ, बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर भापा- 
प्रयोग जरूर बदलते रहे है | शोषण के श्रखस्ने लायक तरीकों को छोड़ 
दिया गया है और उनके स्थान पर श्रधिक सूकम तरीकों से काम लिया 
ज्ञाने लगा है | RTA अवस्थाओं में अपने कदमों को थोड़ा बहुत 
श्रागे-पीछे भी किया गया है | पर यह ध्यान तो सदा ही रहा है कि कहीं 
सत्ता स.ग्राज्य सरकार के हाथों से निकल न जाय | 


रियासते ओर देशव्यापी जागृति 
कांग्रेस और लोकपरिपद का कूच 


नरेश और सार्वभौम सत्ता जब अपने अपने स्वार्था की साधना मे 
लगे हुए थे, तक्ष रियासतों की जनता एक दम सोई नहीं थी | उसमें भी 
जाग्रति के चिन्ह प्रकट हो ररे थे ۱ यही नहीं, बल्कि कुछु बड़ी बड़ी रियासतों 
की जनता तो प्रान्तों के राष्ट्रीय ्रान्दोलनों के साथ कदम बढ़ाते हुए चलने 
का यत्न करती थी | AAR रियासतों मै काँग्रेस कमिटियाँ कायम हो गई 
थीं और रियासतों को जनता इनके द्वारा कुछ करना भी चाहती थी। 
पर काँग्रेस शुरू से इस मत की रही है कि अभी कुछ समय देशी राज्यों 
में हस्तक्षेप न किया जाय | पहले हम प्रान्तों मै अपनी शक्ति को संगठित 
करें, यहाँ विदेशी सत्ता से मोर्चा लेकर उसकी ताकत को तोड़, तो 
इसका असर देशी राज्यों के शासन पर अपने आप होगा | विदेशी सता 
श्रौर देशी राज्यों के साथ के सम्बन्ध में उसने कुछ फ भी रक्खा हें । 
देशी नरेशों के साथ उसने सदा मित्रतापूण व्यवहार करने की 
कोशिश की हे | उसका पहला प्रस्ताव सन्‌ १८६४ में महःराजा मैसोर 
की मृत्यु पर शोक प्रकाशन ओर राज्यपरित्रार तथा मैसोर के प्रजाजनों के 
साथ सहानुभूति प्रकट करने वाला था । मेसोर नरेश के वैधानिक सुश,सन 
की कद्र करते हुए कहा था कि उनकी मृत्यु से न केवल राज्य की जनता 
बल्कि समस्त भारतीय जनता जबरदस्त हानि अनुभव करती है । 
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दूसरा प्रस्ताव सन्‌ १८६६ में नरेशों को गद्दी से हटाने के सम्बन्ध | 
इस ATA का हुआ था कि “भविष्य मै किसी नरेश को कुशासन के 
बहाने गही से नहीं हटाया जाय, जब तक कि उसका व्यत्रह्दार खुर्ल 
अदालत में जिस पर सरकार तथा भारतीय नरेंशों को मी विश्वास हो 
ऐसा सिद्ध न हो ۳ 


लोक-जाग्रति और राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का निदर्शक तीसरा 
प्रस्ताव काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिसमें उसने तमाम देशी 
नरेश से अपील की कि “वे अपने प्रजाजनों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी 
शासन तुरन्त सोप दे |? 


इसके वाद असहयोग का जबरदस्त आन्दोलन आया उससे देशी 
नरेशं ओर सावंभौम सत्ता दोनों को अपने भविष्य की चिन्ता हो गई | 
रर वे अपनी हिली हुई जड़ों को पुनः मजबूत करने की दौड़धूप में 
लगे। सार्वभौम सत्ता जिन नरेशों को अब तक बुरी तरह दबाती रही 
अपराधी-केदियों की तरह सदा सावधानी से उनकी प्रत्येक हलचल पर कड़ी* 
नजर रखती आई, उन्हें अब्र नजदीक IFT अपने विश्वाप्त में लेकर 
अपना समथक सहारा बनाने की जरूरत उसे महसस होने लगी ओर 
सन्‌ १६२१ के फरवरी मास में खुद बादशाह के हुक्म से नरेन्द्र मण्डल 
की स्थापना की गई | शुरू शुरू में नरेशों ने इस कदम का बहुत उत्साह 
स स्वागत नहीं किया | बड़े बड़े नरेश इससे अलग ही रहे | छोटे-बड़े 
भंदमाव को हटाकर सबको एक साथ बैठाने वाला यह कदम उन्हे 
AAU आर उन्हाने इसमें शरीक होने से इन्कार कर दिया। पर साम्राज्य 
के भक्त नरश तो उसमें शरीक हुए ही और उन्होंने अपने वर्ग के हितों 
को पुष्ट करने में इसका उपयोग करना शुरू किया । सार्वभौम सत्ता से 
मरणा आर आश्वासन पाकर नरेशों ने अपनी रियासतो में दमन भी 
किया | इसका भला और बुरा दोनों प्रकार का असर हुश्रा । अंग्रेजी 
प्रदेशी के पड़ोस वाले राज्यों की जनता में इससे जागति फैली और 
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 श्रसदृयोग से चैतन्य प्राप्त होने के कारण रियासती जनता भी संगठित 
होने लगी । बड़ोदा में तो ठेठ सन्‌ १६१६ में प्रजा मण्डल की स्थापना 
«हो गई थी | काठियावाड़ की रियासतें और भी पहले से संगठित होने 
लग गई थीं | मैसोर भी श्रागे बढ़ा । इन्दौर में भी प्रजा-परिषद की 
स्थापना हुई | पर ऐसी रियासते तो गिनती की थीं। शेष रियासते गहरे 
AAR में टटोल रही थीं | वहाँ न कोई जागति थी और न अपने 
अधिकारों का कोई भान | कुछ बड़ी थीं, अनेक छोटी थीं। इनके अलग 
अलग प्रश्न ओर समस्यायें थीं। ये केसे एकत्र हाँ ? फिर भी उन्हे एकत्र 
तो करना ही था | इतनेसारे प्रदेश को पीछे, अंधकार में छोड़कर. देश ° 
कैसे आगे बढ़ सकता था ! इन रियासतो के साहसी और शिक्षित प्रजाजन 
बाहर प्रान्तों में रहते थे। एक तरफ देशव्यापी जाग्रति को देखकर ओर दूसरी 
तरफ अपनी छोटी-मोटी-पिछुड़ी रियासतों के अंधेरे, अज्ञान, और दुख को 
देखकर उनमें रियःसती जनता को संगठित करने की भावना प्रबल होने 
लगी । हाल ही में हुई रूस की महान्‌ क्रान्ति का चित्र उनके सामने था 
जिसमें सर्व सत्ताधीश जार को सपरिवार गोली से उड़ा दिया गया था | 
पिछले महायुद्ध मै भी देखते देखते बड़े बड़े सम्राटो के मुकुट जन सत्ता 
के सामने धूल मै मिल गये थे | असइयोग ्रान्दोलन से खुद लोड रीडिंग 
चकरा गया था | यह सब देखकर देशी राज्यों के जागृत प्रजाजनों में भी 
अपना एक अखिल भारतीय संगठन निर्माण करने की इच्छा पैदा हुई 
A इस उद्देश्य से सन्‌ १६२६ के मई-जून मास में देशी राज्यों के 
कुछ सेवक बम्बई में सवट ग्राफ इण्डिया सोसायटी के भवन में एकत्र 
हुए ۱ इनमें बड़ोदा के डॉ० सुमन्त महेता, सांगली के प्रो० HFT 
पुना के श्री पटवर्धन, बम्बई के श्री के. टी. शाह और श्री ग्रमृतलाल सेठ 
प्रमुख थे । प्रारम्भिक चर्चा के बाद तुरन्त कुछ ही महीनों में एक बड़ा 
अधिवेशन करने का निश्चय हुआ ۱ काँग्रेस अभी प्रत्यक्ष रूप से देशी 
राज्या के पश्न को हाथ मे नहीं लेना च.हती थी | इसलिए प्रेरणा और 
मार्ग दर्शन के लिए इन्हें नरम दल का सहारा लेना पड़ा और अगले 
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साल १६२७ में प्रसिद्ध नरम दली नेता एलोर के प्रसिद्ध नरम दुली नेता 
दीवान बहादुर ( जो बाद में सर हो गये थे ) एम. रामचन्द्र राव की 
अध्यक्षता में पहल। ग्रधिवेरान बड़ी शान और उत्साह से हुआ | Xo 
भा० देशी राज्य लोक परिषद की विधिवत्‌ स्थापना हो गई | उसका 
उद्दे श्व था “उचित A शांति पूर्ण उपायों से रियासतों में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना |” 

इस वष काँग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था। लोक 
परिषद्‌ का एक शिष्ट मण्डल काँग्रेस के सभापति से मिला ओर उसने 
काँग्रेस का ध्यान विशेष रूप से देशी राज्यों की ओर दिलाया । मद्रास 
के अधिवेशन में काँग्रेस ने कहा --“काँग्रेस की यह जोरदार राय है कि 
रियासती जनता तथा नरेश दोनों के हित की दृष्टि से राजाओं को 
अपने अपने राज्यों में शीघ्र ही प्रातिनिधिक धारासभा।यें एवं उत्तरदायी 
शासन की स्थापना कर देनी चाहिए |”? 

इन तमाम हलचलों से नरेशों में फिर एक भय की लहर दौड़ गई f 
अपने अपने राज्यों में संपू [ सत्ता मिलने के लिए वे चिल्लाहट मचाने लगे । 
इन्हीं दिनों काठियावाड़ के कुछ बन्द्रगाहों को सुधारने का प्रश्न भारत 
सरकार ने उठाया था | ओर इसमें उसने जो रुख ग्खत्यार किया था उस 
पर बहुत से नरेश बड़े व्यग्र हो रहे थे | उन्होंने चाहा कि उनकी सत्ताओं पर 
इस तरह भारत सरकार आक्रमण न करे ओर उनके साथ सन्धियों के अनु- 
सार व्यवहार हो । नरेशों ओर भारत सरकार के बीच वास्तव भै क्या 
सम्बन्ध हो इसकी जाँच करने की उन्होंने जोरदार माँग भी की | इस पर 
बटलर कमिटी की नियुक्ति हुई | पर इसमें किस तरह उन्हें लेने के देने 
पड़ गये इसका निरीक्षण हम पीछे कर ही चुके हैं | बटलर कमिटी की 
जाँच के दिनों में एक शिष्ट मण्डल लोक परिषद्‌ की तरफ से भी इंग्लेंड 
गया था और उसने इंग्लेंड की जनता के सामने रियासती जनता के प्रश्न 
को रखने तथा उसका ठीक ठीक परिचय देने का महत्वपूर्ण काम वहाँ 
किया । इस शिष्ट मंडल में स्त. प्रो. अभ्यंकर तथा श्री पोपटलाल चुडगर थे। 
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«अगले वर्ष काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था | बारडोली 
की विजय से देश में चारों तरफ आशा ओर आत्मविश्वास का वातावरण 
फेल गया था केवल टीकार्य करने के बजाय अपने भावी स्वराज्य की कोई 
निश्चित योजना पेश करनी चाहिए इस तरह की माँग के जबाब में पं. 
मोतीलाल नेहरू के संयोजकत्व में एक कमिटी की नियुक्ति हुई थी ۱ इस 
कमिटी ने कलकत्ता के अधिवेशन में अपनी रिपोट पेश कर दी | देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट मे लिखा था-- 


“नई संघ सरकार देशीराज्यों पर और उनके प्रति उन्हीं अधिकारों 
श्रोर जिम्मेवारियों का पालन करेगी जो वर्तमान भारत सरकार सुलह" मो 
के अनुसार तथा अन्य प्रकार से उनके प्रति आज कर रही है | 


कमिटी का आशय यह था कि भारतीय पालियामेंट में उनके जिम्मेदार 
देश भाई होंगे ۱ नरेशों को विश्वास करना चाहिए कि ब्रिटिश पालियामेट 
के सदस्यों को उनके अधिकारों, शान ओर प्रतिष्ठा वगैरा का जितना ख्याल 
शोर श्रात्मीयता हो सकती है उससे कम तो उनके इन देश भाइयों को 
नहीं होगी । | 


पर अपने कलकत्ता अधिवेशन में काँग्रेस ने जनता के अधिकारों के 
« विष्य में सफ साफ ऋह दिया कि “नरेशों को चाहिए की वे अपने प्रजा- 
जनों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर दें और तुरन्त ऐसी 
9۱۶۳۲۱ कर दें या इस आशय के कानून राज्यों में जारी कर दें कि 
जिससे जनता को भाषण, मुद्रण, संगठन श्रोर अपनी जान माल की 
सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक AMA के धिकार मिल जावें ।” इसी 
प्रस्ताव मै काँग्रेस ने रियासती जनता को यह भी आश्वासन दिया कि उत्तर“ 
दायी शासन की प्रश्ति केलिए वह जो जो भी उचत ओर शान्तिमय 
प्रयत्न करेगी उमे काँग्रेस की पूरी सहानुभूति और समर्थन रहेगा | 
(—assures the people of Judian states of its 
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sympathy with and support to their legitimate 
struggle for the attainment of full responsible 
Government in states ) इसी अधिवेशन में काँग्रेस विधान की 
धारा ८ के नीचे लिखे शब्द पं. जवहरलाल नेहरू के आग्रह से हटा दिये 
गते-“मतदाताग्रों मै रियासती जनता को शामित्त करने का A7 यइ नहीं 
कि काँ ग्रेस रियासतों के भीतरी मामलों मे हस्तक्षेप करेगी |7 सन १६२६ के 
लाहोर अधिवेशन मै जब कि काँग्रेस ने पृण स्वतंत्रता के उद्देश्य को 
अपनाया था काँग्रेस ने नरेशों से फिर कहा कि अब देशी राज्यों में भी 
जिम्मेदाराना हुकूमत स्थापित करने का समय श्रा गया है | 


इन्हीं दिनों पटियाला से स्त्रियों के उड़ाये जाने, बलात्कार, और 
भयंकर हत्याओं के रोंगटे खड़े करने वाले समाचार AA ۱ यह खबर 
थी कि महाराजा पटियाला ने किसी अमरसिंह नामक आदमी की 
रत को उड़वाया और अपनी पाशविक विषय लालसा को तृप्त करने 
के लिए हत्यायें तक करवाई | लोक परिषद को यह उचित मालूम हुआ 
कि वह इस मामले को हाथों में ले और उसने निष्पक्ष जांच की माँग 
की । पर नरेश और खासकर पटियाला नरेश भारत सरकार के प्रीतिपात्र 
थे | इसलिए वह उनका बचाव करना चाहती थी | बार बार माँग करने 
पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब परिषद ने अपनी तरफ से 
स्वतन्त्र जाँच करने का निश्चय किया ओर इसके लिए परिषद स्व. श्री 
सी. वाई चिन्तामणि की अध्यक्षता में हुए अपने दूसरे अधिवेशन में एक 
कमिटी नियुक्त कर दी | इस कमिटी मै खुद श्री चिन्तामणि के अलावा 
प्रो. अम्यंकर, श्री अ्रमृतलालसेठ, श्री ठक्कर- बप्पा, श्री लच्तीदास तेरसी 
थे | कमिटी ने बड़े परिश्रम से पंजाब में घूम घूमकर सबूत एकत्र किया 
ओर अपनी रिपोट “पटियाला इन्डायवरमेट” के नाम से प्रकाशित की | 
इस रिपोर्ट ने नरेश वर्ग में तहलका मचा दिया । और दुनिया के सामने 
प्रकट कर दिया कि देशी राज्यों में नरेश केसे केसे مهد‎ पाप करते. 
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रहते हैं और किस तरह अपनी प्रजा को तबाह करते रहते हैं। और 
आश्चर्य यह कि इन फुलकन रियासतों के पोलिटिकल एजन्ट ने भी उस 
औरत को उड़ाने गे महाराजा पटियाला की सहायता की है | क्या देशी 
राज्य और क्या प्रान्त समस्त देश की जनता का दिल दहल गया और 
उसने अपने दिल गें पक्का निश्चय कर लिया कि इस ग्रन्धेरशाही का 
अंत तो करना ही होगा | परन्तु अभी कांग्रेस खुद रियासतों में प्रत्यक्ष 
कोई काम करने के पक्ष में नहीं थी। और न रियासतों को जनता गे 
इतनी ताकत आई थी कि वह खुद अपने बल पर वहाँ ود‎ करती | 
अतः अभी तो देशी राज्यों गै चल रहे ्रत्यायां को दूर करने का एक- 
मात्र उपाय यही था कि देशी राज्यों झोर ब्रिटिश भारत दोनों जगह के 
निवासी मिलकर नरेश जिस सत्ता के बूते पर यह सत्र जुल्म AA करते 
थे उसकी कमर तोडे ! तदनुसार देशी राज्यों की जनता ब्रिटिश भारत के 
आन्दोलन में और भी उत्साह के साथ भाग लेकर उसे बलवान बनाने 
मे योग देने लगी | 


इस बीच शासन-सुधार के सम्बन्ध में भारत की परिस्थिति का निरी- 
क्षण करके रिपोर्ट करने के लिए सायमन कमीशन आया | उसका सवत्र 
बहिष्कार हुआ ۱ उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । पर उसे सारे देश मै 
स,वजनिक रूप से जलाया गया | सन्‌ १६२८ के कलकत्ता अधिवेशन में 
कांग्रेस ने नेहरू रिपोट को सामने रखकर सरकार को यह चेतावनी दी थी 
कि एक साल में इसमें पेश की गई मग को सरकार मन्जूर कर लेगी 
तब तो उसे श्रौपनित्रेशिक स्वराज्य मन्जूर होगा वरना एक साल बाद वह 
पूरण स्वतंत्रता के ध्येय की घोषणा कर देगी और अपने मार्ग पर अग्रसर 


होगी | तदनुसार लाहोर के अधिवेशन में पूण स्वतंत्रता को ध्येय बनाकर 


२६ जनवरी १६३० को सारे देश में स्वाधीनता दिवस अपूव उत्साह से 
मनाया गया | और इस वर्ष के मध्य में संघर्ष भी छिड़ गया | इधर इस 
बढ़ते हुए श्रसन्तोष का उपाय جع‎ की गरज से सरकार ने लन्दन में 
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हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान तैयार करने की गरज से एक गोले 
मेज परिप्रद का आयोजन किया | इसके सदस्यों का चुनाव, संगठन और 
कार्य-प्रणाली सब साम्राज्यशाही ढंग की थी | 


ब्रिटिश भारत से लोक प्रतिनिधियों की जगह श्रपने मन के खुशामदी 
तर नरमदली लोगों को नामजद करके वहाँ बुलाया गया था | रियःसतों 
से भी जनता के प्रतिनिधियों को नहीं, नरेशों को निमन्त्रित कर लिया गया 
शा | कांग्रेस ने ऐसी परिषद में जाने से साफ इन्कार कर दिया। और 
जहाँ कांग्रेस न हो ऐसी परिषद क्या सफल होती १ इधर देशब्यापी 
संघर्ष छिड़ा, सारे देश भर में कानून भंग की लहर फैली धड़ाधड़ 
गिरफ्तारियाँ होने लगी लोग हजारों की संख्या में जेल में रक्खे जाने लगे 
आर उधर लन्दन में गोल मेज परिषद का नाटक चल रहा था । रियासतों 
की जनता भी इस संघर्ष में कूद पड़ी और उसने अपनी शक्ति भर इसमें 
योग दिया | आखिर सरकार भी समझी कि ऐसी परिषदों से काम न चलेगा, 
जैसे तैसे उस नाटक को पूरा किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं को छोडा 
समझौता किया और दूसरी गोल मेज परिषद की योजना की । इस परि” 
एद्‌ में कांग्रेस की तरफ से महात्माजी एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजे. 
गये थे | इसमें भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था | 
अतः लोकपरिषद का एक शिष्ट मण्डल महात्माजी से जाकर मिला 
और उनसे प्रार्थना की कि वे रियासती जनता के पक्ष को भी परिषद में 
पेश करें | महात्माजी ने कहा “मैं पूरे बल के साथ आपके पक्ष को पेश 
करूंगा पर आप यह अपेक्षा न करें कि रियासतों के प्रश्न पर बातचीत को | 
मैं तोड़ द्‌ |? | | 

इसी मोके पर मॉडन रिव्यू के प्रसिद्ध संपादक श्रीरामानन्द चटर्जी के 
सभापतित्व मै परिषद का तीसरा अधिवेशन बम्बई मै जल्दी जल्दी मै 
यह विचार करने के लिए निमन्त्रित किया गया कि गोलमेज परिषद में | 
रियासती जनता की आवाज पहुँचाने के लिए परिषद को क्या उपाय 
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` करना चाहिए | आखिर यह तय हुआ कि महात्माजी की सहायता करने 
_ तथा इंगलेएड की जनता को रियासतों की स्थिति से परिचित कराने के 
लिये प्रो० अभ्यंकर और श्रीश्रमृतलाल सेठ का एक शिष्ट मण्डल 
है >गरलैंड भेज दिया जाय | रियासतों की जनता का शासन में परिणाम- 
' जनक हाथ हो इस दृष्टि से शिष्ट मंडल को परिषद में कोई सफलता नहीं 
मिली । परन्तु जहाँ तक इंगलेण्ड के लोकमत को जाग्रत करने का प्रश्न 
था इसने खूब अच्छा काम किया । दीवान बहादुर रामचंद्र राव भी 
परिषद के सदस्यों में से थे | उन्होंने मी शिष्ट मंडल की बड़ी कीमती 
सहायता की । 
पूज्य महात्माजी ने इस परिषद्‌ में रियासती जनता की तरफ से बोलते 
हुए नरेशों से कहा-- 


“चूंकि मैं जनता का सेवक हूं ओर समाज के निम्नतम अंगों का भी 
प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इसलिए मै नरेशों से IETF कहूँगा कि इस 
विधान समिति की मंजूरी के लिए जो भी योजना आप सब बनावें उसमें 

इनके लिए भी जरूर स्थान रक्खं | अगर नरेश इतना भी मंजूर कर लें 
कि सारे भारत में प्रजाजनों के कुछु मौलिक अधिकार होंगे--फिर वे जो 

` कुछ भी हों, ओर इनका ठीक तरह ने पालन हो रहा है या नहीं इसकी 
जाँच करने का अधिकार न्यायालयों को दे दिया जाय, ये न्यायालय भी 

. भले ही नरेशों के बनाए हुए. हों ओर एक तीसरी बात- नरेश शासन में 
प्रजाजनों का प्रतिनिधित्व स्वीकार लें चाहे वह प्राथमिक ढंग का हो, ते 
मेरा ख्याल है यह कहा जा सकेगा कि प्रजाजनों को संतोष दिलाने के 
लिए नरेशों ने कुछु किया ।” 


سح 


इस उद्धरण में हम देखते हैं कि महात्माजी कितनी सावधानी से 
आगे बढ़ रहे हैं । रियासतों के प्रश्‍न पर ग्रभी अधिक जोर देने के पक्ष 
में वे नहीं थे। उनके विचार ओर कांग्रेस की स्थिति बाद को श्रीनरसिंह 

चिन्तामणि केलकर के लिखे पत्र से ओर भी स्पष्ट हो जाती है ۱ जिसके 


۱ 
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उन्होंने लिखा है कि “रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस 7 1 
जिस नीति का अवलम्बन कर रही है, उसमें बड़ी समभदारी है |” 


“ब्रिटिश भारत के नाम से पहचाने जानेवाले हिस्सों को रियासतों 
नीति के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है جات‎ उसी तरह 
जिस प्रकार कि हम अफगानिस्तान और सीलोन के विषय में कुछ नहीं 
कर सकते । मैं बहुत चाहता हूं कि ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता | 
पर मैं विवश हूँ | हम रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाते हैं उससे हमें 
काफी सहायता भी मिलती है । फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर 
रहे हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनकी कद्र नहीं करते बल्कि इसमें 
हमारी बेबसी है ।” 


पर मेरा यह मत है कि (ब्रिटिश) भारत में हम जो सफलता हासिल 
करेंगे उसका असर रियासतों पर भी अवश्य पड़ने वाला है | ( जुलाई 
१६३४ ) 


सन्‌ १६३५ के अप्रेल मास में जबलपुर में कांग्रेस की महासमिति 
(A. 1. (0. 0.) की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ JAF साफ जाहिर 
होता हे कि कांग्रेस किस प्रकार धीरे धीरे, पर सावधानी के साथ रियासती 
जनता के पक्ष को बल पहुँचाने में आगे बढ़ती जाती थी | इस प्रस्ताव 
में कहा गया था “काँग्रेस को देशी राज्यों के प्रजाजनों के हितों की भी 
उतनी ही चिन्ता है, जितनी ब्रिटिश भारत के निवासियों के हितों की और 
वह रियासती जनता को आश्वासन देती है कि वह अपनी आजादी के 
लिये जो लड़ाई लड़ेगी, उसमें काँग्रेस की पूरी सहायता रहेगी ।” 


इसी बर्ष के سید‎ मास में महासमिति की सलाह से काँग्रेस की 
केन्द्रीय कार्यसमिति ने नीचे लिखे आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था 
“रियासती जनता भी स्वराज्य पाने की उतनी ही हकदार हे जितनी कि 
ब्रिटिश भारत की जनता । तदनुसार कांग्रेस ने अपनी इच्छा की घोषणा 
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भी कर दी है कि वह रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 
देखना चाहती है । ्रोर उसने नरेशों से यह अनुरोध भी क्रिया है |” 


“कॉँग्रेस अपनी नीति पर दृढ़ है | वह समभती है श्रौर स्वयं 
राजाओं का भी भला इसी में है कि थे अपने राज्यों में शीप्रातिशीप्र 
उत्तरदायी शासन कायम कर दे ۱ जिससे उनके ATÎ को नागरिकता 
के पूर्ण अधिकार मिल जावें |” 


श्रपनी मर्यादा को प्रकट करते हुए काँग्रेस ने इसी वक्तव्य में आगे 
कहा है कि यह बात समझ लेने की है कि उत्तरदायी शासन के लिए 
संघर्ष जारी रखने का भार खुद देशी राज्यों के प्रजाजनों को ही उठाना 
है । काँग्रेस तो राज्यों पर नेतिक और मैत्री पूर्ण प्रभाव ही डाल सकती 
है । ओर जहाँ कहीं भी संभव होगा यह प्रभाव वह अव्रश्य ۱ 
परन्तु वर्तमान परिस्थिति में काँग्रेस के पास कोई सत्ता नहीं है, यद्यपि 
भौगोलिक ्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी--चाहे वे अंगरेजों के 
श्राधीन हो या देशी नरेशों के या अन्य किसी सत्ता के--सब्र एक हैं | 
उन्हे अलग नहीं किया जा सकता ۳ 


इसी मोके पर संघ योजना के सम्बन्ध में काँग्रेस ने देशी राज्यों के 
प्रजाजनों को यह भी अश्वासन दिया कि नरेशों का सब्योग प्राप्त करने के 
लिए श्रगनी अन्तिम योजना मै काँ ग्रेस प्रजाजनों के हितों का बलि कदापि 
नहीं होने देगी | “ असल में काँग्रेस शुरू से ही ्रसंदिग्ध रूप से जनता 
के हितों की समर्थक रही है | ओर जहाँ इनके खिलाफ दूसरे स्वार्थ खडे 
होंगे, काँग्रेस जनता के न्याय-हितो का अवश्य समर्थन करेगी |” 


इस बीच लोक परिषद के दो और अधिवेशन महाराष्ट्र के नेता 
श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर ओर मद्रास के प्रसिद्ध समाज सुधारक 
श्री नटराजन की अध्यक्षता में हो गये | शुरू से लेकर इन पाँचों अधि- 
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वेशनों में परिषद ने अधिकांश में प्रारम्भिक काम ही किया | वास्तव में 


परिषद्‌ के अन्दर सच्चा प्राण-संचार तो उसके कराची श्रधिवेशन से ही 
हुआ जब कि उसके सभापति डॉ० पट्टाभिसीतारामैय्या हुए | रियासती 
जनता के प्रश्नों में दिलचस्पी लेकर उन्होने जितने जोर ओर वेग के 


साथ काम किया उतना श्रब तक किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं * 


हुआ था । राजपृताना, काठियावाड़ और दक्षिण भारत मे उन्होंने लम्बे 
दौरे किये ओर रियासती जनता को खुब बल पहुँचाया | डॉक्टर सा, 
काँग्रेस की केन्द्रीय कार्य समिति के भी सदस्य थे, परिषद्‌ में उनके शरीक 


होने से परिषद का काँग्रेस के साथ भी अनायास घनिष्ट सम्बन्ध हो गया | 


सन्‌ १६३६ के लखनऊ अधिवेशन में और १६३७ के फैजपुर अधिवेशन 
में देशी राज्यों मै नागरिक स्वाधीनता की दुरवस्था पर दुख प्रकट करते 
हुए कहा गया था--'क्या देशी राज्य और क्या ब्रिटिश भारत काँग्रेस 
चाहती है कि सबको संपूर्ण नागरिक स्वाधीनता प्राप्त हो श्रौर जब तक 
यह नहीं मिल जाती वह बराबर आगे बढ़ती रहेगी। परन्तु काँग्रेस 

हसूस करती है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज राजनैतिक आजादी 
ही है | इसलिए उसकी प्राप्ति में देश को अपनी सारी ताकत बटोर कर 
लगा देनी चाहिए ۳ 


रियासती जनता के प्रश्नों में काँग्रेस की बढ़ती हुई दिलचस्पी के 
साथ साथ उसकी भाषा भी रियासतों के विषय में अधिक आत्मीयता भरी 
रौर तेजस्वी होती गई ۱ सन्‌ १६३७ में मै्तोर के दमन का कड़ा निषेध 
करते हुए महासमिति के एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत तथा रियासतों 
की जनता से मैसोर निवासियों की सहायता करने की अपील की | 
महात्माजी की राय मै इस प्रस्ताव में काँग्रेस की स्र-हस्तक्षेप की नीति का 
अतिक्रमण हो रहा था । रियासती कार्यकर्ताओं मै इस पर खब चर्चा 
चलती रही । उन्हें काँग्रेस की यह अतिसावधानी की नीति कुछ अच्छी 
नहीं लगी आखिर इतना परहेज क्यो ? इसलिए अपने नवसारी कन्वेन्शन 


सारा ता‏ ی ی 
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î रियासदी कार्यकर्ताओं ने काँग्रेस से श्रपील की कि वह रियासतों के प्रति 
अपने दृष्टिकोण को बदले, और रियासती जनता को बल पहुँचावे | 
सन्‌ १६३८ में हरिपुरा के अधिवेशन में रियासतों सम्बन्धी प्रस्ताव इन्हीं 
कोशिशों का प्रतिफल था | इसमें काँ ग्रेस ने श्रपनी हस्तक्षेप की नीति 

छो दोहराते हण भी रियासतों के प्रति अपने रुखको तथा रियासतो सहित 
समस्त भारत की स्वतन्त्रता के लिये यज्ञ करने का जितनी साफ तरह से 
ऐलान किया है उतना पहले कभी नहीं किया था परन्तु साथ ही रियासता 
के उद्धार का भार काँग्रेस ने स्त्रय रियासती जनता पर ही डाल दिया और 
कह दिया वह जो कुछ भी कार्य या संघर्ष वगैरा करे अपने बलपर ही 

FI स्थानीय प्रजामण्डल जैसी संस्थाओं के द्वारा करे | कांग्रेस के नाम 
प्रतिष्ठा वगेरा का उपयोग न करे । पूरा प्रस्ताव यों है-- 


“चूंकि रियासतों मै सार्वजनिक जीवन का विकास और श्राजादी की 
माँग बढ़ती जा रही है, वहाँ नई समस्या खड़ी हो रही है ओर नये नये 
संघर्ष भी निर्माण हो रहे हैं इसलिये काँग्रेस रियासतों के सम्बन्ध में अपनी 
नीति को पुनः स्पष्ट कर देना चाहती है ।” 

“कांग्रेस रियासतों को' हिन्दुस्तान का ही एक अंग मानती है जो उससे 
कभी अलग नहीं किया जा सकता | A: शेष भारत गे जिस प्रकार की 
राजनैतिक, साभाजिक और श्रार्थिक स्वाधीनता वह -चाहती है वही रिया- 
सता में भी हो, ऐसा उसका यल है । पूर्ण स्वराज श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण 
स्वाधीनता काँग्रेस का ध्येय है | यह रियासतों सहित सम्पूर्ण भारत के 
के लिए है | क्योंकि जो एकता गुलामी में कायम रही है उसे आजाद 
होने पर भी अवश्य ही रक्खा जाना चाहिए । काँग्रेस तो केवल ऐसे ही 
संघ ( शासन विधान ) को मंजूर कर सकती है जिसमे रियासतें स्वतन्त्र 
इकाइयों के रूप में शरीक हो सकेगी | ओर जिसमें वे भी उसी जनतान्त्रिक 
स्वाधीनता का उपभोग करेंगी, जो शेष भारत मै होगी | इसलिए काँग्रेस 
देशी राज्यों मै पृर्ण उत्तरदायी शासन तथा नागरिक स्वाधीनता की 
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गैरण्टी चाहती है और ग्राज कई रियासतें जो पिछड़ी हुई है 4 
उनमे नागरिक स्त्राधीनता को दबाया जा रहा है, एव स्वाधीनता काँ 
पूर्ण अभाव है, इस पर कांग्रेस को अत्यन्त दुःख है | 

“रियासतों के अन्दर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्न करना कांग्रेस 
अपना अधिकार और गौरव समभती है परन्तु आज रियालतों के भीतर 
इस उद्देश की पूर्ति के लिए वह परिणामजनक कोम नहीं कर सकती | 
रियासतों के शासको ने या उनके पीछे काम करने वाली अंग्रेजी हुकूमत 
ने अनेक केद ओर बन्दिश कायम कर दी हैं जो कांग्रेस के लिये वहाँ काम 
करने में बाधक हो रही हैं । ओर उसके नाम तथा प्रतिष्ठा के कारण 
रियासतों के प्रजाजनों में जो आशायें और आश्वासन पैदा हो जाते हैं, 
उनकी पूर्ति न होते देख उनमें निराशा होती है | काँ ग्रेस की प्रतिष्ठा को भी 
यह शोभा नहीं देता कि वह रियासतों गे ऐसी कमिटियाँ कायम करें जो 
अच्छी तरह काम न कर सकें । वह यह भी नहीं चाहती कि वहाँ राष्ट्रीय 
झण्डे का अपमान हौँ ۱ और एक बार आशायें पैदा कर देने पर 
अगर काँग्रेस ठीक तरह से रक्षा या सहायता न कर संके तो रियासती 
जनता के अन्दर एक प्रकार की बेसी फेलती है ओर इससे उनकी 
स्पाधीनता को लड़ाई के विकास गे बाधा पहुँचती है | 


“चू कि रियासतो और शेष भारत की स्थिति अलग अलग है, इस- 
लिए काँग्रेस की सवसाधारण नीति रियासरों के लिए आम तोर पर गौजू' 
नहीं होती ۱ वह शायद Rae की स्त्रःथीनता की हलचज के स्वाभाविक 
विकास के लिए बाधक भी हो । वहाँ की जनता में स्वावलंबन पैदा करते 
हुए स्थानीय परिस्थिति को भली प्रकार ध्यान में रख कर तथा बाहरी 
सहायता अथवा काँग्रेस के बड़े नाम पर दारोमंदार रखकर कोई काम 
करने के बजाय ऐसी हलचलें खुद रियासत की जनतां के ब्रल-बूते पर्‌ 
खड़ी हो, और HA बढे तो उनका विस्तार भी खुब ब्यापक होगा | 
कांग्रेस चाहती हे कि ऐसी हलचल हों | परन्तु स्वभावतः और आज A 
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परिस्थिति में श्यासयो में स्वाधीनता की लड़ाई का भार वहाँ के प्रजाजनों 
की ही उठाना चाहिए | काँग्रेस की शुभ कामनायें और समर्थन .ऐसे 
शान्तिपूर्वक और उचित तरीकों पर चलाये जाने वाले a को सदा 
मिलते रहेंगे | परन्तु कांग्रेल-संगठन की यह सहायता मोजूदा 
परिस्थिति में केवल नेतिक समर्थन और सहानुभूति के रूप में 
ही होगी । हा, कांग्रेस-जनों को यह आजादी रहेगी कि वे खुद व्यक्ति- 
गत रूप से इससे अधिक सहायता भी करें | इस तरह काँ ग्रेस के संगठन 
को बगेर उलभाते हुए ओर साथ ही बाहरी बातों या परिस्थितियों के 
खयाल से न रुकते हुए भी रियासवी जनता की लड़ाई ्रागे कदम बढ़ाती 
जा सकती है । 





“इसलिए काँग्रेस आदेश करती है कि फिलहाल, रियासती कांग्रेस 
की समितियां काँग्रेस की केन्द्रीय कार्यसभिति के माग-दशन ओर नियन्त्रण 
भै ही काम करेंगी । कांग्रेस के नाम अथवा तत्वावधान में न तो 
पालियाप्रेंटरी काम RY ओर न सीधे संघष को उठावेंगी | 
राज्य की जनता की कोई भीतरी लड़ाई कांग्रेस के नाम से नहीं 
उठाइ जानी चाहिए ۱ इसके लिए राज्यों में स्वतन्त्र संगठन 


खड़े किए जावें । ओर अगर पहले ही से हों तो उनको जारी 
रखना चाहिए । 


“काँग्रेस रियासती जनता को यह AIIA देना चाहती है कि वह 
उनके साथ है ओर स्त्राधीनता के लिए चलाई जाने वाली उनकी लड़ाई 
में उसकी पूरी सद्दानुभूति ओर सक्रिय तथा सावधान दिलचस्पी है । काँग्रेस 
को विश्वास है कि शियासती जनता की मुक्ति का दिन भी दूर नहीं है |” 

इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि-- 


हाँ तक देश की एकता, स्वाधीनता की लड़ाई और स्वतन्त्रता के 
भावी निर्माण से सम्बन्ध है, देशी राज्य और ब्रिटिश भारत मे कोई 
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भेद-भाव काँग्रेस नहीं करती । स्वतन्त्र भारत में जो स्वतन्त्रता श्रि 
भारत के प्रजाजनौ को होगी वही देशी राज्यों के प्रजाजनों को भी होगी 
फर्क सिर्फ यह रहेगा कि देशी राज्यों के अन्दर स्वाधीनता सम्बन्ध 
राजनैतिक कार्य कांग्रेल द्वारा काँग्रेस के तत्वावधान में या 
उसके नाम से नहीं होगा | यदद काम वहां के प्रजामण्डल करें 


और स्वतन्त्र भारत में देशी राज्यों के अन्दर पूर्ण जिम्मेदाराना 

' हुकूमत होगी और वे भारतीय संघ के ऐसे ही स्वतन्त्र घटक होंगे जेसे कि 

` ब्रिटिश भारत के प्रान्त | दे कर. . 

रियासतों के सम्बन्ध मै काँग्रेस की नीति को प्रकट करने वाला 
अन्तिम प्रस्ताव “है | 


इस प्रस्ताव का असर आम तौर पर रियासती जनता पर बड़ा अच्छ 
` पड़ा | वह जान गई कि हमें श्रपने ही पैरों पर खड़े रहना है ओर अप 

लड़ाई खुद लड़नी है फलतः १६३८ से राज्यों में जाग्रत और क्रिया 
` शीलता की एक अपूर्व लहर आई और अनेक रियासतों में खूब काम 
` हुआ । इनमें से कुछ तो राजनैतिक जाग्रति और कुरबानी के खयाल से 
- ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की कवार में खड़े होने का दावा करने में इत 

बलनान बन गई हे 1. a 


4 कराची अधिवेशन से लेकर कुळु वर्ष तक डॉ पट्टाभि लगातार परिषद 
' का कार्य करते रहे। उनके कार्यकाल मै परिषद्‌ के दफ्तर स्टेट 
पीपल? नामक एक पाक्षिक भी निकलता रहा | जो सन्‌ १६४२ त 
चलता रहा | इस बीच डॉ० साहब पर काम का अत्यधिक बोका आं 
जाने के कारण परिषद को नये सभापति की चिन्ता हुई, तब परिप 
के सभापतिख के लिए कार्यकर्ताओं की दृष्टि ५० जवाहरलालजी पर पड़ी | 
पर उन्हें भय था कि वे कहीं इन्कार न कर जावें। इसलिए ۰ 
डरते उन्होंने पण्डितजी के सामने अपने मन की बात रक्खी | पशिडतज 
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कुछ झिझक के साथ परिषद के अधिवेशन का सभापतित्व करना 
| किया पर इस शर्त के साथ कि अगर वह उनके यूरोप से लोटने के 
बाद हो । कार्यकर्ताओं ने यह खुशी से मंजूर कर लिया । नरेशों में जहाँ 
पंडितजी सभापति हो रहे हैं यह सुनते ही तहलका मच गया | तहाँ 
रियासती जनता के खुशी का पारावार नहीं रहा । उसने सोचा जवाहरलाल 
देश के प्राण हैं । सारा संसार उनकी आवाज आदर के साथ सुनता हे | 
इसलिए उनका सभापतित्व हमारे लिए वरदान होगा ।” अगला अधि- 
वेशन लुधियाना में बड़ी शान से हुआ | 


लुधियाना श्रधिवेशन ने रियासती आन्दोलन में एक नया अध्याय 

शुरू किया | जनता के लिए जनता का राज्य स्थापित करने के उद्द श्या 
क्रा इसमें समर्थन किया गया | और यह साफ बताया गया कि बदली 
हुई परिस्थिति में छोटी छोटी रियासतों के लिए कोई स्थान नहीं होगा | 
इस बिषय के प्रस्ताव में बताया गया था कि “आने वाले संघ-शासन में वे 
ही रियासतें या उनके संघ स्त्रतंन्न इकाई के रूप में सुधरे हुए शासन की 
सुविधायें अपने प्रजाजनों को दे सकेंगे जिनकी HATE कम से कम २० 
लाख और आय पचास लाख रुपये होगी | जो राज्य इस शर्त का पालन 
नहीं कर सकते उन्हें एक एक करके या मिल्ला कर पड़ोस के प्रान्त मे जोड़ 
दिया जाय ।” इस सिद्धान्त को आगे चल कर सरकार ने भी अपनी 
“मर्जर स्कीम मे” अपना लिया । पर इसके अमल में चालाकी से काम 
लिया गया । छोटी छोटी रियासतों को प्रान्त में मिलाने की अपेक्षा अपने 
साम्राज्य के स्तंभ रूप बड़ी रियासतों को मजबूत करने के लिए उनमें 
मिला दिया गया | और यह करते हुए जनता क्री राय तक जानने की 
कोशिश नहीं की गई | एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा परिषद ने उन सन्धियों 
र सुलहनामों को मानने से इन्कार कर दिया जो दो पन्नो के बीच 
2۳18 स्वार्थों के लिये हुई थी पर जिनकी बे बड़ी दुहाइयाँ द्विया करते थे 
“शौर ठेठ सम्राट से अपना सम्बन्ध बताते थे | लुधियाना के अधिवेशन के 


५० रियाप्ततों का सवाल 


बाद परिषद के केन्द्रीय दफ्तर का भी पुनः संगठन करके उसमें ए. 
संशोधन र प्रकाशन विभाग जोड़ करं उसे इलाहाबाद ले जाया गया | 


इस प्रकार To जवाहरलालजी के नेतृत्व मे परिषद्‌ जोर के साथ 
अपने कदम बढ़ाते हुए जा रही थी क्रि सन्‌ १६३६ में एकाएक दूसरा 
हायुद्ध छिड़ गया । और सरकार ने प्रान्तीय मन्त्रिमणडलों से बगैर 
सलाह लिये ही हिन्दुस्तान को युद्ध में शामिल कर लेने की घोषणा कर 
दी । काँग्रेस ने इस मनमानी का जोर के साथ विरोध किया और 
सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को साफ करने के लिए कद्दा । परिषद ने भी 
नरेशों के द्वारा रियासतों के लड़ाई. में घसीटे जाने पर इसका विरोध किया | 
इधर काँग्रेसी मन्त्रि मणडल त्याग पत्र देकर अलग हो गये और युद्ध ओर 
भी भीषण्‌ रूप धारण करने लगा । हिन्दुस्तान पर आक्रमण का खतरा 
भी बढ़ गया | साम्राज्य महा संकट मै आ गया तब एक योजना लेकर 
सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आये ۱ इनके प्रस्तावों में रियासतों का जिक्र तो था 
पर रियासती जनता का कहीं पता नहीं था | दिल्ली में उस समय नई 
परिस्थितियों पर विचार करने के लिए स्टॅगिंडग कमिटी की बैठक बुलाई गई | 
डॉ० पट्टाभि सीतारामैय्या क्रिप्स से बातचीत करने के लिए चुने गये | 
मुलाकात में सर Fe ने प्रस्तावों मै कोई फेर बदल करने में अपनी 
असमर्थता जाहिर कर दी और रियासती जनता के प्रतिनिधियों का विधान 
परिषद में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करने से भी इन्कार कर 
दिया | परुक्रिप्स के प्रस्ताच वेवल रियासती प्रजाजनों के लिए ही नहीं देश 
के सभी दलों के लिए ्रसःतोष जनक रहे ओर सभी ने उनको FFU 
दिया । क्रिप्स लौटे और बम्बई मै महासमिति के aro ८ अगस्त १६४२ 
के प्रस्ताव के फलस्वरूप सारे देश मै एक जबरदस्त तूफान फैल गया | 
महासमिति की बैठक के ्रवसर'पेर देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी 
बुलाया गंय था। श्रौर आने वाले “भारत छोड़ो” संघर्ष में उन्हे भी 
सम्मिलित होने के लिए निमा-त्रत किया गया था | यह तय हु था कि 


र 


रियासत और देशव्यापी जागृति ५१ 


थे कार्यकत्ती अपने अपने राज्यों मै पहुँचने पर प्रजा मण्डल के द्वारा 
۲ शों से कहें कि वे XATÎ हुकूमत से अपना सम्बन्ध तोड़ कर प्रजा को 
फौरन उत्तरदायी शासन दे दें । अगर वे यह मंजुर करें जिसकी बहुत कम 
सम्भाधना थी- तो ठीक अन्यथा वे भी ब्रिटिश भारत के समान संघर्ष 
छेड दे । तदनुसार ता० ६ को पू० महात्माजी कार्यसमिति के सदस्य तथा 
देश के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देशी राज्यों केकार्यकर्तारं ने 
भी उपयुक्त आदेशों का पालेन किया और अनेक रियासतों में भी 
जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया । सारे देश में खुली बगावत फैल गई इतनी 
बढ़ी, उग्र श्रौर देशव्यापी बगावत पहले कभी नहीं हुई थी ۱ दमन भी 
AAT हुआ । गाँव के गाँव वीरान हो गये | पर कई जिलों में से 
बिदेशी हुकूमत एक दम उठ गई । जनता ने असंख्य कष्ट बहादुरी से 
सहे र नेताओं के न रहने पर भी खुद अपनी बुद्धि से जिस E सूझा 
जुल्मो का डट कर प्रतिकार किया | XH मै तूफान शान्त हुश्रा | महायुद्ध 
भी समाप्त हुश्रा और महात्माजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई 
के साथ फिर ्राजादी की लड़ाई शुरू हुईं | पं जवाहरलालजी ने सारे 
देश में घूम घूम कर प्रत्येक प्रान्त का निरीक्षण किया और देखा कि 
श्राजादी की आग पहले से कहीं अधिक प्रज्ञ्वलित है | देश अधीर हो 
रहा था ۱ इसी मोके पर आजाद हिन्द फौज का मामला शुरू हो गया 
जिसने सारे देश में त्रिजली का संचार कर दिया और अंग्रेजों को इस 
बात का निश्चय करा दिया कि AA तो फौज भी उनके हाथ से निकल 
गई और यह कि हिन्दुस्तान मै अब उनके लिए हुकूमत करना असम्भव 
है | सारा वातावरण एक दम बदल गया | ٩ 
इसी वातावरण मै पिछुले वष राजपृताने की कड़कड़ाती सरदी में 
दिसम्बर में देशी राज्य लोक परिषद्‌ का आठवाँ अधिवेशन हुआ । 
सभा पति फिर ५० जवाहरलाल ही चुने गये थे | अधिबेशन पहली बार एक 
देशी राज्य में हो रहा था | फिर भी उसकी शान को देख कर यही मालूम 
हो रहा था मानों कांग्रेस का खुला अधिवेशन है | 


५२ रियासतों का सवाल 
उदयपुर अधिवेशन 


इस अधिवेशन के साथ जैसा कि शायद पंडित जवाहरलालजी 
कहा था परिषद्‌ ने बालिग अवस्था में प्रवेश क्रिया । देश की लगभग 
१०० प्रमुख रियासती संगठनों के ४०० से ऊपर प्रतिनिधियों ने इसमें 
भाग लिया था, जिनकी सदस्य संख्या दस लाख से ऊपर थी | आबादी 
के हिसाब से इन रियासतों मै समस्त रियासती जनता की करीब ६२ प्रतिशत 
के करीब आबादी आ जाती है | इस प्रकार उदयपुर अधिवेशन ने लोक 
परिप्रद को रियासती जनता का सबसे अधिक शक्तिशाली ओर एक मात्र 


खे 


अधिकारी संगठन बना दिया । नरेन्द्र मण्डल का रियासतों के एकमात्र 


प्रतिनिधि होने का दावा इस पर से कितना झूठ ओर हास्यास्पद है 
, 


यह अपने आप प्रकट हो जाता है । अध्यक्तीय भाषण में 
जवाहरलालजी ने व्यापक ग्रन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से रियासतो के प्रश्‍न 
पर नवीन प्रकार से रोशनी डाली थी। क्योंकि रियासतें मारतवर्ष का 
एक हिस्सा है ओर खुद भारतवर्ष संसार के विशाल परिवार का एव 
हिस्सा हे | रत्र तक तथा गत संघर्ष में भी रियासती जनता समय के सा 
बराबर बढ़ती हुई आई इस पर हर्ष प्रकट करते हुए बधाई दी; नरेशों 
द्वारा सो वर्ष पहले की सन्धियों तथा सुलहनामों के आधार पर उनके 
अधिकारों के रक्षण के सम्बन्ध मै उठाई जाने वाली पुकार को उन्होंने 
हास्यास्पद बताया और यह साफ कह दिया कि नरेशों को आने वाले 
परिवर्तनों के अनुकूल अपने आप को बनाना ही होगा । नई व्यवस्था मेँ 
रियासलो के स्थान का जिक्र करते हुए पण्डितजी ने लुधियाना वाले 
प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा इस सम्बन्ध में हमारे सामने स 

प्रमुख ख्याल जनता का कल्याण होगा । इसे छोड़ कर दूसरी तमाम वाते 
गौण होंगी ۱ जनता के कल्याण से हमारा मतलब है-- | 











१ राजनैतिक स्वतन्त्रता 
२ प्रातिनिधिक शासन-तंत्र 


रियासत और देशव्यापी TR पडे 


४ मौलिक श्रधिकार रौर नागरिक स्वतंत्रता की गैरण्टी 
४ स्वतंत्र न्याय प्रणाली 
५ आर्थिक स्वदन्त्रता और 


६ मनुप्य के विकास में बाधायें डालने वाले सामन्तशाही श्रथवा 
अन्य सभी प्रकार के बन्धनों और बोभों से मुक्ति । 


क्योंकि जिस भविष्य की हमारी तस्वीर प्रत्येक नागरिक को समान 
श्रधिकार होंगे श्रौर सबको अपनी तरक्की के लिए भी अवसर भी समान 
ही होंगे | ۱ 


रियासतों के संधीकरण में उन्हें दूसरी बड़ी रियासतों के साथ नहीं 
बल्कि प्रान्तों से मिलाने पर जोर दिया । हैदराबाद की स्थिति पर अफसोस 
प्रकट किया । औंध की सराहना की | विधान परिषद में प्रजा के ही चुने 
हुए प्रतिनिधि लेने पर तथा इनकी चुनाव की पद्धति पूर्णतया जनः 
तन्त्रात्मक होने पर जोर दिया | और नरेशों को अपने भीतरी शासन में भी 
प्रान्तों कै समान परिवर्तन करने की हिदायतें दी | 


अधिवेशन के प्रस्ताव भी लगभग इन्हीं विषयों पर थे | मुख्य प्रस्ताव 
भै आने वाले शासन विधान में परिधर्तनों के बारे में कहो गया था कि “वे 
परिवर्तन तभी स्वीकृत हो सकेंगे जब कि उनका श्राधार स्वतंत्र भारत के 
अंगभूत हिस्सों की शक्ल में रियासतों मे पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा और 
विधान परिषद्‌ के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रान्तों के समान व्यापक श्राधार 
पर चुने हुए होंगे ।” थह भी कहा गयो था कि “यदि रियासतों की 
सरकारों की नीति मै कोई परिवर्तन होता हो तो पहले नागरिक स्वतन्त्रता 
को पूरी तरह से मान्य किया जाना चाहिए | जिनके बिना स्वतंत्र चुनावों 
का होना या श्राजादी और प्रातिनिधिक शासन की दिशा में कोई भी 
महत्त्वपूर्ण प्रगति का होना श्रसंम्भव है ।” 


५४ रियासतों का सवाल ۰ 


छोटी बड़ी रियासतों के समूहीकरण के सम्बन्ध मे मुख्य AAR _ 


यह बताया कि जनता की सामाजिक और आर्थिक ME आधुनिक दर्ज 
के अनुकूल हो । लुधियाना वाले प्रस्ताव को भी इसी ्रथ में पढ़ा' जाय | 
जो रियासत या रियासतें इस शर्त को पूरी नहीं कर सकतीं. उन्हें पड़ोस के 
प्रान्त मै मिला दिया जाय ओर यदि सम्भव हो तो इन्हें सांस्कृतिक या 
अन्य प्रकार की आवश्यक स्वायत्तता दी जाय | इनके नरेशों के लिए 

नासिब कायदे बना कर उनके व्यक्तिगत सम्मान और स्थिति की 
रक्षा की जाय | 


इण्डोनेशिया ,का ग्रभिनन्दन और पिछुले संघर्ष के शहीदों के 
सम्मान विषयक प्रस्तावों के अलावा, अ।घ की ग्राम प्रजातन्त्री पद्धति की 
सराहना करने वाला भी एक प्रस्ताव था । रियासतों मे बसने वाले आदि- 
वासियों के प्रति रियासती सरकारों और समाज के उनकी प्रगति मै बाधा 
डालने वाले रुख पर अफसोस प्रकट करते हुए उनसे अपने ऐसे रुख को 
बदल कर उनके प्रति सहायक बनने को कहा गया । 


एक प्रस्ताव रियासतों के अ्प्रगतिशील रुख की निन्दा करने वाला 
भी था। 


संगठन को शुद्ध, अनुशासन बद्ध और मजबूत बनाने की दृष्टि से 
स्टैण्डिग कमिटी ने इस अधिवेशन मै दो महत्वपुर्ण प्रस्ताव किये थे। 
एक में यह आदेश है कि कम्यूनिस्ट और राविस्ट पार्टो के सदस्यों को 
परिषद्‌ या परिषद्‌ की किसी सम्बद्ध संस्था की कार्यसमिति में अथवा उसके 
संगठन में किसी चुने हुए पद पर नहीं Far जाय | और दूसरे में परिषद 
के तथा उससे TA तमाम संस्थाग्रौ के सदस्यों को आदेश है कि वे एक 
दूसरे को या संगठन की किसी कमिटी की राय पर निर्णय की आम सभाओं 
मे या ञ्रखवारों-५चों में सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं करें | बल्कि: 
अपनी बात सम्बन्धित समिति में रक्खे और अगर वहाँ सुनवाई या उपाय 
न हो सके तो उससे ऊपर की कमिटी में अपनी बात भेजें । 








र देशव्यापी जागृति ५५ 


RESON‏ رام 
ST की घोषणा‏ 


असल में सन्‌ १६४५ में जत्र से कार्यसमिति के सदस्य रिहा हुए 

` देश का वातावरण बड़ी तेजी से बदलता जा रहा था पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने सारे देश में घूम कर मानों बिजली का संचःर कर दिया | जब तक 

' वे देशीराज्य लोकपरिषद के सभापति नहीं हुए थे तब तक उनके विचार 
बड़े उग्र थे | कभी कभी तो वे यहद भी कह जाते कि स्वतन्त्र भारत में 
नरेशों के लिए कोई स्थान नहीं होगा । परन्तु लोकपरिषद के सभापति 
होने के बाद उनकी भाषा सौम्य होने लगी | पहले वे रियासतों में जाना 
पसन्द नहीं करते थे | पर अब की बार रिहा होने पर काश्मीर, जयपुर्‌, 
जोधपुर आदि रियासतों में वे गये और वहाँ उनका स्वागत सत्कार भी 
अच्छा हुआ | उनकी भाषा भी नरेशों के प्रति सौम्य होने लगी | इसका 
कारण यह नहीं था कि उनके आदर्श या विचारों में कोई अन्तर हो 
गया ۱ बल्कि यह था कि नरेशों को स्वाधीनता के आन्दोलन की तरक 
खींचने की उनकी उत्सुकता ने उनके व्यवहार में यह परिवर्तन कर दिया | 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम भी हुआ | नरेश जो श्रब तक उनसे चोंकते थे 
उनके नजदीक आने लगे | ्रपने दिल की बातें करने लगे और रियासतों 
के आन्दोलनो को भी बल पहुँचा | उदयपुर के अधिवेशन ने तो रियासतों 
के सारे संकोच को तोड़ दिया | इस अधिवेशन मै मेवाइ की सरकार ने 
स्वागत समिति की हर तरह से सहायता की | खुद नरेशों के मानस से भी 
प्रत्यक्ष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लगा । इसका कारण केवल 
भारतीय जागति ही नहीं थी | सांसारिक परिस्थिति के कारण ब्रिटेन की 
स्थिति बहुत नाजुक हो गई। ओर खुद उसे भीतर से ऐसा महसूस होने 
लगा कि अब अगर संसार की एक बड़ी सत्ता के रूप में उसे अपना 
आस्तित्व. कायम रखना है तो साम्राज्य के सभी अंगों के सम्बन्धों में 

` संशोधन करके उनको मित्र बना लेना होगा। इस दिशा में उसने 
हिन्दुस्तान में भी प्रयत्न जारी कर दिया | औरता ० १८ जनवरी १६४६ को 


५६ -.. रियासतों का सवाल ۰ | 


नरेन्द्र मण्डल की जब बैठक हुई तो इसमें वाइसराय ने. अपनी नई 
नीति का स्पष्टीकरण करते हुए नरेशों को आने वाले युग की कुछ 
अस्पष्ट सी रेखा बताई । आर नरेशों से श्राग्रह किया कि वे इस नये 
परिवर्तन के लिये अपने श्राप को तैयार कर लें । अपने भाषण में 
वाइसराय ने जहाँ नरेशों को आश्वासन दिया कि नरेन्द्र मण्डल की 
सम्मति लिए बगेर उनकी वर्तमान स्थिति और अधिकारों में कोई परिवर्तन 
नहीं किया जायगा | वहाँ उनको यह भी ्रागाह कर दिया कि उन्हे 
अपने शासनों में समयानुकूल परिवर्तन करने होंगे | 


यह घोषणा हो जाने के बाद स्वभावतः लोगों ने यह उम्मीद की थी [ 
कि नरेन्द्र मणडल के चान्सलर ओर उनके नरेश भाई तुरन्त ही अपने | 
शासना में इसके अनुकूल सुधार करेंगे । परन्तु आज तक इनके शासनं भै 
कोई अन्तर नहीं हुआ है। वहाँ आज तक ज्यों का त्यों पहले का सा 
अन्धकार बना हुआ है | परन्तु कालचक्र बराबर अपनी गति से बढ्ता 
गया । 


1० १८ जनवरी १६४६ को नरेद्र मण्डल के अधिवेशन मै मुख्य 
राजनेतिक प्रस्ताव पेश करते हुए मण्डल के चान्सलर नवाब भोपाल ने 
नीचे लिखी महत्वपूर्ण घोषणा की: 


५८६. 


पिछुले छुः वर्षों से संसार पर एक सहान संकट छाया हुआ था | 

पर-जिन ताकतों ने शान्ति को भंग किया उनकी पराजय हुई | युद्ध भी 
समास 2] | पर हम अभीष्ट शान्ति और सुख के युग से अब मी दूर 
हँ । आज भी संसार पर एक प्रकार का भय का आतंक छाया हुआ है | 
छोटे बड़े सभी राष्ट्र उससे बेचैन हैं ओर वे एक दूसरे को भय और शंका 
की दृष्टि से देख रहे हैं। मित्र राष्ट्रों ने इन भेदों और वैमनस्यो को शान्ति- 
पूवंक दूर करने का जो साहस. भरा यत्न किया है वह प्रशंसनीय है | 
अगर यह न किया जाता तो ये मतभेद और कराडे संसार को ऐसे संकट 
में डाल देते जिससे उसका निकलना. असंभव हो जाता |” 


रियासते और देशव्यापी ५७ 


२ परन्तु यह संसार व्यापी महान्‌ संगठन तभी. सफल होगा जब 
उसके सदस्य राष्ट्र और उनके निवासी मानवता की सेवा के लिए न्याय, 
सहिष्णुता और सहयोग का निःस्वार्थ भाव से आचरण करेंगे। क्योंकि 
इन गुणों के बगैर कभी कोई राष्ट्र और जातियाँन तो एक साथ रह 
सकती हैं और न तरक्की कर सकती हैं । 


३ यही बात हमारे अपने देश के बारे मै भी हे | बदकिस्मती से 
ग्ज मतभेदों और नाइत्तफाकी के कारण हम छिन-विच्छिन हो रहे हैं | 
पर यहां भी मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हीं न्याय, सहिष्णुता और सहयोग के 
बल पर हम उस लक्ष्य को पहुंच सकेंगे जिसकी कांक्षा इस देश के 
राजा से ले कर रंक तक कर रहे हैं । क्या हम में ऐसा एक भी मनुष्य हे, 
जो हमारी इस मातृभूमि को स्वतन्त्र, महान्‌ और सारे संसार में आहत 
नहीं देखना चाहता या यह कि जिस प्रकार प्राचीन काल में मानव जाति 
को ऊपर उठाने मे उसने जो जबरदस्त काम किया वैसा वह अब 
भी न'करे ? 


अगर हम सब यही चाहते हैं तो आइए इस महान्‌ लक्ष्य को पूरा 
करने में हम सब लग जावें और इसके लिए आवश्यक त्याग करने को 
तैयार हो जावें | हम यह याद रक्खें कि लेने के बजाय देने में अधिक 
अनन्द है । 


यह जो प्रस्ताव मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं इसमें बताया 
गया है कि हम भी भारतवर्ष की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए 
अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं | पर यह हिस्सा क्या होगा यह अभी 
से ढीक ठीक नहीं बताया जा सकता | क्योंकि आज पूरी तस्वीर हमारे 
सामने नहीं हे | पर हम इतना बचन जरूर दे सकते हैं कि न्याय और 
समझदारी के आधार पर भारत की वैधानिक समस्या को हल करने के 
लिए जो जो भी प्रयतन किये जावेंगे उनमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा | 


४८ रियारूता का सवाल 


इस दिशा गै एक प्रयत्न के रूप में और रियासता को कल के भारत 
में अपना हिस्सा अदा करने योग्य बनाने की गरज से मैं रियासतों में 
वैधानिक परिवर्तनों के مه‎ में नीचे लिखी घोषणा करता हूँ-- 


१ नरेन्द्र मणडल ने मन्त्रियों की समिति के साथ रियासतों के अन्दर 
वैधानिक सुधारों के विकास के प्रश्न पर चिन्तापूर्वक विचार किया | 
रियासतो. की सही सही वैधानिक स्थिति के बारे मे सम्राट की सरकार ने 
पालियामेन्ट में पुनः घोषणा कर दी है और ताज के प्रतिनिधि स्वरूप 
श्रीमान्‌ वाइसराय ने उसे दोहराया भी है कि “अपने अपने प्रजाजनों 
ओर रियासतों को किस किस प्रकार का शासन-विधान अनुकूल होगा-- 
इसका निण्य करने का अधिकार उन उन नरेशों को ही है |” इस 
बास्तविक स्थिति को किसी प्रकार भी बाधा न पहुँचाते हुए नरेन्द्र मण्डल 

पनी नीति को साफ साफ बता देने और उस दिशा में तुरन्त कदम 
उठाने की उन रियासतों को सिफारिश करता है जहाँ ऐसे कदम अब तक 
नहीं उठाये गये हैं | 


तद्नुसार नरेन्द्र मण्डल के-चान्सलर को अधिकार दिया जाता है कि 
वृह नरेन्द्र मण्डल की तरफ से और उसकी पूर्ण सत्ता से नीचे लिखी 
घोषणा करे 


< 


२ उद्द श्य यह है कि प्रत्येक राज्य में तुरन्त ऐसे तंत्र खडे किये 
जावें जिस में कि राजवंश श्रौर राज्य के प्रदेशों को अन्नुण्ण रखते हुए, 
राजा की सर्वोच्च सत्ता का अमल वैधानिक वरीकों से हो | रिथासतों में 
चुने हुए बहुमत वाली लोकप्रिय संस्थाएं कायम हों जिससे कि राज्य के 
शासन में निश्चित रूप से जनता का निकट और परिणाम कारक सहयोग 
उपलब्ध हो सके । यह मान लिया गया है कि प्रत्येक रियासत के लिए 


ऐसे विधान की तफसीले बनाने में प्रत्येक रियासत की विशेष स्थिति का 
ध्यान रक्खा जायगा | 


RE الف‎ 


रियासत और देशव्यापी जागति ४९, 


३ अधिकांश रियासतों ने पहले ही से श्रपने राज्यों में कानूनी राज्य 
प्रौर जान माल की रक्षा का आश्वासन देने वाले काटून बना दिये हैं। 
किर भी जिन रियासतों में अभी यह नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में अपनी 
नीति और उद्देश्यों को साफ साफ शब्दों में प्रकट करने की गरज से 
522 क्रिया जाता है कि रियासतों में प्रजाजनों को नोचे लिखे ्रत्या- 
ود‎ अधिकारों का परा IATA दे दिया जाय और रियासत के 
न्याय/ल्यों को यह अधिकार दिया जाय कि इनका भंग होने पर 3 


प्रज।जनौं को राहत दिलावे | 
अधिकार -- 


(क) कानून के बाहर किसी भी मनुष्य की आजादी न छीनी जाय और न 
किसी के मकान या जायदाद में कोई घुसे या उससे छीने या जब्त 
करे । 


(छ) हर आदमी को हेबियस कॉर्पस के अनुसार अधिकार होगा । युद्ध, 
विप्लव या गम्भीर भीतरी गड़बड़ी के प्रसंग पर ऐलान द्वारा इस 
अधिकार क्रो थोड़े समय के लिए मुल्तवी किया जा सकेगा | 


(ग) हर आदमी अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट कर सकेगा, 
मिलने जुलने और सम्मेलनों की स्वतन्त्रता होगी, और कानून तथा 
नैतिकता के अविरोधी उद्देश्यों के लिए बगेर हथियार लिये या फौजी 
ढंग को छोड़ कर लोग एकत्र भी हो सकेंगे । 

(घ) सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था का भंग न करते हुए हर आदमी 
को अपने विवेक के अनुसार चलने और अपने अपने धर्म का पालन 
करने का अधिकार होगा | 


€<) कानून की नजरों में सब मनुष्य एक से होंगे इसमें जात, पात, धर्म 
विश्वास का ख्याल नहीं किया ۱ 


६० रियासतों का सवाल 


(च) सार्वजनिक (सरकारी) पद, प्रतिष्ठा या सत्ता का: स्थान, या ऱ 
पेशा वगेरा में जात-पाँत धर्म मतमतान्तर या विश्वास के कारण किर्स 
पर कोई केद न होगी | 

(छु) बेगार नहीं ۱ ८ 
४ यह पुनः घोषित किया जाता है कि शासन नीचे लिखे सिद्धान्तों 

पर आधारित होगा और जहाँ इन पर ग्रमी तक अमल नहीं हो रहा है, 

कठोरता पूर्वक इस पर अमल कराया जायगा-- 

(ट्र) न्याय दान का काम निष्पक्ष और सुयोग्य व्यक्तियों के ही हाथों में 
रहे । वे शासन विभाग से स्वतन्त्र हो | और व्यक्तियों एवं रियासतों 
के बीच के मामलों का निष्पक्ष निर्णय देने की सुव्यवस्था हो | 

(आ) नरेश अपने राज्यों में शासन विप्रयक बजट से निजी खर्च को 
बिलकुल अलग बताया करें और राज्य की साधारण आय पर 
उसका कोई निश्चित और उचित अनुपात मुकरर कर लें। 


(३) कर-भार न्यारोचित और रूब पर समान हो और राज्य की आय का 
एक निश्चित ओर खासा हिस्सा जनता की भलाई के कामों में खास 
तौर पर राष्ट्र निर्माणकारी महकमों पर खच किया जाय | 


+ यह जोर दे कर सिफारिश की जाती है कि जिन राज्यों में इस 
घोषणा में लिखी बातों पर अत्र तक अमल नहीं हो रहा है वहाँ तुरन्त उन. 
पर अमल शुरू हो जाय | 

६ यह घोषणा नरेन्द्र मएडल स्वेच्छापूवक और सच्चे दिल से कर 
रहा है क्योंकि मएड त को रिय,सती जनता में और राज्यों के भविष्य में 
पूरा विश्वास है। _ 


यह घोषणा इन निर्णयों पर सच्चे दिल से और तुरन्त अमल करने 
की नरेशों की इच्छा का प्रतीक हैं। लोगों को यह उत्तरोत्तर भय और 


रिथासते और देशव्यापी जागृति ६१ 


अभाव से मुक्त करे लोग मुन और वाणी में अधिक स्वतन्त्र हाँ और 
पारस्परिक स्नेह सहिष्णुता, सेवा ओर उत्तरदायित्व के मजबूत आधार 
पर इसका उत्तरोत्तर विकास ओर परिवद्ध न हो | 


इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विचारों और उद्दे श्यों को भूतकाल 
मेँ बार बार और बुरी तरह पेश किया गया है। में आशा करता हूँ कि 
इस प्रस्ताव की HAT और नरेन्द्र मण्डल की तरफ से की गई यह घोषणा 
अब भविष्य में किसी प्रकार की शंकाओं के लिए गुंजाइश नहीं रहंने 
देगी | इससे अधिक और में क्या कहूं | आशा है आप इस प्रस्ताव को 
मंजूर करेंगे | प्रस्ताव यों है-- 


“नरेन्द्र मण्डल यह दोहरा देना' चाहता है कि देश अपने पूर्ण 
विकास की स्थिति को तुरन्त पहुँचे इस सम्बन्ध में तमाम लोरों में जो 
भावना है उसमें रियासतें पूर्णतया शरीक हैं, और वे भारतवर्ष की वैधा- 
निक गुत्थी को सुलझाने में अपनी शक्ति भर पूरा हाथ ۳ 
१८ जनवरी १६४६ 


मंत्रि मण्डल का मिशन 


नरेन्द्र मण्डल की बैठक के साथ साथ इंग्लेंड में इस सम्बन्ध में 
चर्चाएँ चल रही थीं कि भारतीय समस्या को किस प्रकार घुलभाया 
जाय | और इनका अन्तिम निर्णय इस निश्चय में हुआ कि मन्त्रिमण्डलों 
से वजनदार A अधिक से अधिक अनुभवी सदस्यों का एक मिशन 
भारत भेजा जाय ۱ वह भारतीय नेताओं से तथा सभी पक्षों से बातचीत 
करे और इस प्रश्‍न को हल कर के ही 28 ۱ उसे इस सम्बन्ध में सभी 
आवश्यक अधिकार भी दे दिये जावे | इस निर्णय की घोषणा करते हुए 
इंग्लेंड के प्राइम मिनिस्टर क्क मेन्ट ऐटेली ने aro १५ मार्च को पालिया- 
मेन्ट में जो घोषणा की उसमें ब्रवाया था कि ““भारतमन्त्री लाड पेथिक 
लॉस, सर स्टफोड क्रिप्स तथा मि. वि. एलेग्जाएडर जैसे तीन 


AAT वजनदार ओर ग्रनुमत्री साथियों को मन्त्रिमण्डल की तरफ 
भारतवर्ष भेजन का निश्चय किया गया है | 


६२ रियासतों का qT | 


“ ये साथी इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान जा रहे हैं कि वे उसे ज 
स जल्दी और अधिक से अधिक पुर्ण आजादी हासिल करने | 
संपूर्ण सहायता करे | ग्राजकी सरकार के स्थान पर वहाँ किस प्रकार 
शासन कायम किया जाय इसका निर्णय तो खुद हिन्दुस्तान ही करेग 
हाँ उसका यह निर्णय करने के लिए तुरन्त एक सभा बनाने गें जरूर प 
सहायता करना चाहते हैं । 


“में चाशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश कामनवेलू 
(राष्ट्र संघ ) में रहना पसन्द करेगी, मुझे निश्चय है कि इस निर्णय | 
उसे बहुत लाभ होगा । ۱ 


पर यह निर्णय वह अपनी स्वेच्छा से ही करे, ब्रिटिश राष्ट्र संघ य 
साम्राज्य बाहरी बन्धनों के आधार पर नहीं बना है । वह सा 
राष्ट्रों का स्वेच्छापुर्वक बनाया गया संघ है ! पर ग्रगर हिन्दुस्तान एक दर 
स्वतंत्र भी होना चाहे तो हमारी राय म उसे इसका अधिकार है। यह 
परिवर्तन जितना भी Xar ओर शान्तिपृण हो सके उसे ऐसा बन! 


~ 


देना हमारा FH है ।” 
१६ HF की घोषणा 


इस घोषणा के अनुसार पूर्ण अधिकार ले कर मन्त्रिमण्डल का 
मिशन हिन्दुस्तान आया | उसके तीनों सदस्यों ने हिन्डुस्तान पहुंचते ही 
भारतवष के प्रधान राजनेतिक दलों से मिल कर अपनी नर्चायें शुरू कर दी। 
ये चर्चायें बहुत लम्बी चली | उनकी कोशिश यह थी कि चे प्रधान दल 
आपस में मिल कर खुद ही कोई सर्वसम्मत योजना बनावें | पर ऐसा नहीं 
हो सका । अन्त मै ता० १६ मई को मिशन ने एक वक्तव्य मै अपना 


रियासते और देशव्यापी AT ६३ 


निर्णय ओर योजना प्रकाशित कर दी । इस योजना मे बताया गया था 
कि विधान-परिष्रद तथा, अस्थाई सरकार का निर्माण होकर अब शीघ्र ही 
विधान बनाने का काम जारी होने वाला है । वक्तव्य में सर्वसमत योजना 
बनाने के प्रयत्नों की असफलता का जिक्र करने के बाद कहा गया है कि 
“मुसत्िम लीग के समर्थकों को छोड़ कर लगभग सब ने एक मत से भारत 
की एकता के पक्ष में अपनी इच्छा प्रकट की है । पर इसने हमें हिन्दुस्तान 
के बटवारे की संभावना पर निष्पक्ष भाव से और बारीकी से विचार 
करने से रोका नहीं | मुसलिम लीग चाहती है कि हिन्दुस्तान के दो हिस्से 
स्वतंत्र राज्यों के रूप में अलग कर दिये जावं । इनमें से पहले हिस्से में 
पंजाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो और दूसरे में बंगाल 
तथा आसाम | इन प्रान्तों की सीमाओं को बाद में निश्चित किया जा 
सकता है । परन्तु पाकिस्तान सिद्धान्त के रूप में पहले मंजूर कर लिया 
जाय । इस माँग के समर्थन मै दो दीलीलें हैं-- 


१० जिन प्रान्तो मै मुसलिम बहुमत है वहाँ शासन किस प्रकार का हो 
यह MUI करने का अधिकार मुसलमानों को हो। 

२ और शासन तथा आर्थिक दृष्टि से यह योजना व्यावहारिक बन 
जाय इसलिए इसमें कुछ मुस्लिम ग्रल्पमत वाले प्रदेश और जोड़ 
दिये जावे । नि 

इनमें से पहले हिस्से मै २२६ लाख अर्थात्‌ ६२ प्रतिशत मुसलमान 
ओर लगभल ३८ प्रतिशत गैर मुस्लिम आबादी है। और दूसरे हिस्से में 
२६४ लाख अर्थात्‌ ५१३ प्रतिशत मुस्लिम तथा ४८३ प्रतिशत गैर 


मुसलिम आबादी है | इसके अलावा दो करोड़ मुसलमान शेष प्रान्तों. में 
बटे हुए हैं । 


इन अको से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की मांग के अनुसार हि-दस्तान 
से ये दो हिस्से पाकिस्तान के रूप में अलग निकाल दिये जावें तो भी (१) 


६४ रियासतों का सवाल 


अल्पमत की समस्या हल नहीं होगी फिर (२) पंजाब, बंगाल और आसाम 
के जिन जिलों में मुसलमान कम संख्या में हैं उन्हें पाकिस्तान में 
जोड़ देना केसे न्याय संगत होगा हम नहीं समझ पाते । पाकिस्तान के 
पन्च में जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वे सब दलीलें इन जिलों को 
बाकिस्तान में न जोड़ने के وه‎ में दी जा सकती हैं । 


तत्र क्या इनको छोड़ कर पाकिस्तान बनाया जा सकता है और उस | 
पर कोई समझौता हो सकता है १ (३) खुद मुसलमान ही इसे ग्रव्यावहारिक 
मानते हैं । फिर (४) हम भी यह निश्चित रूप से मानते हैं कि इस तरह 
पंजाब और बंगाल के टुकड़े टुकड़े करना वहाँ की जनता के बहुत बड़े 
हिस्से की इच्छा और हितों के प्रतिकूल होगा | फिर (५) ऐसे डुकड़े 
करने से सिक्ख. जाति भी दो ठुकड़ों में बट जायगी। इसलिए हम बरबस 
इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि न तो बड़ा पाकिस्तान और न छोटा 
पाकिस्तान जातीय समस्या को हल कर सकेगा | 


इन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दलीलों के अलावा (६) शासन, अर्थ और 
सैनिक दृष्टि से भी देश का विभाजन हानिकर होगा । (७) रेल, डाक और 
तार विभागों की रचना संयुक्त भारत के आधार पर ही की गई है। 
उसको तोड़ने से दोनों हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचेगा | (८) देशस्क्षा 
का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है । इसको तोड़ने में फौज की मजबूती और 
एकता तो नष्ट होगी ही, पर देश की रक्षा में भयंकर खतरे खड़े हो 
जावेंगे । (६) खण्डित भारत के किस हिस्से के साथ रहें यह निश्चय 
करने में रियासतों को भी तो बड़ी कठिनाई होगी और अंत में भौगोलिक 
दृष्टि से ये दो हिस्से एक दूसरे से इतनी दूर (७००) मील हैं बि 
कौल और शान्ति के समय भी इनको अपने बीच के आवागमन के संबन्धौं 
के लिए हिन्दुस्तान की मरजी पर निर्भर रहना पड़ेगा । 


2 इसलिए हम ब्रिटिश सरकार को यह सलाह देने में असमथ 
हैं कि वह अपनी सत्ता को दो स्वतंत्र राज्यों में बाँट दे। 


रियासत श्रोर देशव्यापी TIR ६४५ 


भ ۱ मुसलमानों को जो वास्तविक भय है उसका भी हमें पूरा पूरा ख्याल 
५ | इस भय को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना पेश की है उसके 
' |नुसार देश रक्षा, श्रावागमन के साधन और वैदेशिक विभाग जैसे कुछ 
' |षयों के अपवाद के साथ प्रान्तों को संपूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है | 

कांग्रेस ने इस योजना में यह भी गुंजाइश रक्खी है कि जो प्रान्त 
! शासन और श्रर्थ के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर किये जाने वाले संयोजन में 
पराग लेना चाहें वे इन उपर्युक्त अनिवार्य विषयों के अलावा अन्य कुछ 
` विषय भी स्वेच्छापूर्वक केन्द्र को सौंप सकते हैं | 

इस योजना में कई कठिनाइयाँ बताने के बाद मिशन ने रियासतों के 

पर लिखा है-- 

“अपनी सिफारिशें पेश करने के पहले हम ब्रिटिश भारत और 
के सम्बन्ध पर विचार कर लें। यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि 
ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद--चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र संघ के 
थ रहे या अलग--रियासतों और ब्रिटिश सम्राट के बीच अब तक जो 
न्ध रहा है वह श्रब आगे नहीं रह सकेगा । हिन्दुस्तान में सावभौम 
सत्ता न तो सम्राट के हाथों में रह सकती है और न वह नई सरकार को 
1۳7 जा सकती है | 

रियासतों के जिन जिन लोगों से हम मिले वे सब इस बात को मानते 
हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमें यह आश्‍वासन दिया है कि हिन्दुस्तान में आने 
वाले इस नवीन परिवर्तन को वे पसन्द करते हैं और उसमें सहयोग देने को 
भी तैयार हैं । इस सहयोग का ठीक ठीक रूप क्या होगा यह तो विधान 
बनाते समय आपसी बातचीत में तय होगा | और यह भी कोई जरूरी बात 
नहीं कि इसका स्वरूप सवत्र एक सा होगा | इसलिए नीचे वाले पेरों में 
।रियासतों के बारे में हम इतनी तफसील में नहीं गये हैं । 

हमारी योजना इस प्रकार हे-- 
(१) हिन्दुस्तान की एक यूनियन ( संघ ) हो, जिसमें ब्रिटिश भारत 
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और रियासतें भी हाँ । और उसके अधीन वैदेशिक आवागमन तथा 
रक्षा के विभाग हों । इन महकमों के लिए लगने वाला आवश्यक 
निकालने क लिए कोष एकत्र करने का अधिकार भी इस यूनियन को 


(२) यूनियन का एक मन्त्रि मण्डल ्रोर धारा सभा भी होगी 
ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि ۱ 

अगर कोई ऐसा सवाल आवे जिसमें कोई बड़ा जातीय प्रश्न उप 
होता हों, कें उसके निर्णय के लिए दोनों जातियों के उपस्थित और 
देने वाले सदस्यों तथाशव्रमाम सभा में उपस्थि। रोर वोट देने वाले सल 
की बहुमति कसरत राय लाजिमी होगी | कु 


(३) यूनियन के विषयों को छोड़ कर तमाम विषय और सारी स 
जिसका निठश नहीं कर दिया गया है--प्रान्तों के अधीन होंगे | 


| 
| 


. (४) यूनियन को जो विषय सोप दिये जावें उनको छोड़ कर आई 
सारी सत्ता ओर विषय रियासतों के अपने अधीन होंगे | 


(५) प्रान्तों को अपने गुट बनाने की आजादी होगी जिनकी आए 
धारा सभा और मन्त्रिमण्डल भी होंगे । प्रत्येक गुट यह भी निर्णय | 
सकता है कि वह किन सामान्य प्रान्तीय विषयों को अपने हाथ मै 
सकता है | 


(६) यूनियन ओर प्रान्तों के विधान में भी यह धारा रहे कि जिस 
आधार पर कोई भी प्रान्त अपनी धारा सभा की बहुमति से शुरू में द 
वर्ष ओर फिर हर दस वर्ष बाद अपने HF फे विधान पर पुनर्वि 
कर सके | 


विधान परिषद का संगठन इस प्रकार हौ -- 


جح عم 


(१) परिषद मै प्रतिनिधित्व जनता की आबादी के आधार पर-- 
दस लाख पर एक प्रतिनिधि इस हिसाब से होगा | | 
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(२) प्रत्येक प्रान्त में प्रधान जातियों की डैसी आबादी होगी 

उनकी संख्या के अनुसार इन प्रतिनिधियों की संख्या जातियों में बट 
जायगी | 


(३) [ वास्तव में यह प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही बालिग मता- 
घिकार के आधार पर चुने जाने चाहिए | परन्तु आज इस तरह के 
चुनाव भै ग्रनेक कठिनाइयाँ हैं और बहुत अधिक विलम्ब हो जाने की 





प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता या बहुत थोड़ा मिल सकता है ۱ इसलिए 
उनको जनरल विभाग में शामिल कर दिया गया है ॥ 


प्रान्तों तथा रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 
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उद्देश्य यह है कि विधान परिंप्रद के अंतिम अधिवेशन मै रियासतों 
को पर्यात् प्रतिनिधित्व दिया जाय | यह आवादी के अनुसार ६३ से अधिक 
नहीं होगा | इन प्रतिनिधियों का चुनाव केसा हो यह आपसी बातचीत 
द्वारा तय कर लिया जायगा । शुरू शुरू मै रियासतों का प्रतिनिधित्व ए क 
निगोशियेटिंग कमिटी करेगी | ( जो रियासतो द्वारा बनाई जावेगी ) 


र ~ 
काय USI — 


(१) परिषद की बैठक नई दिल्ली में होंगी 
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(२) पहले अ्रधिवेशन में नीचे लिखे कार्य होंगे-- 

(क) कार्यक्रम का निश्चय 

(ख) सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव 

| ا‎ धि ° 4 ۹ गो हि 

(ग) नागरिक अधिकार, अ्रल्पसंख्यक जातियाँ, कबीलों और आदिमवासी 
सम्बन्धी प्रश्नों पर सलाह देने वाली कमिटी की नियुक्ति. 


oo 


(३) इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन ( ^. 13. 0. ) विभागों 
में बंट जावेंगे । और वे नीचे लिखे काम करेंगे-- 


(क) अपने अपने विभाग के प्रान्तों के लिए विधान बनाना | 
(ख) इन प्रान्तों के लिए कोई सम्मिलित विधान बनाने या न बनाने कें 
बारे में निश्चय करना । 
'ग) अगर ऐसा सम्मिलित विधान बनाने का निश्चय हो तो उसके विषयों 
का निर्णय करना | 
प्रान्तों को इन समूहों से अलग होने का अधिकार रहे | 
(४) इसके बाद तीनों सेक्षनों के तथा रियासतों के प्रतिनिधि 
यूनियन का विधान बनावेगे | 


२212 


ठ कर 


(५) यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद मै ऊपर पैराग्राफ १५ 
में लिखी बातों में फक करने वाले अथवा कोई बड़ा जातीय सवाल खड़ा 
करने वाले प्रस्ताव का निणंय दोनों में से प्रत्येक जाति के सदस्यों के 
बहुमत से होगा । परिषद के अध्यक्ष इस बात का निर्णय देंगे कि कौन सा 
प्रस्ताव महच्वपूण जातोय सवाल खड़े करता है | और दो मै से किसी 
एक जाति के भी सदस्य अगर बहुमत से माँग करें कि सभापति अपना 
निणय देने से पहले फेडरल कोर्ट की सलाह लेवें | 


(६) नये विधान का अमल शुरू हो जाने के वाद अगर कोई प्रान्त 
चाहे कि जिस प्रप मे उसे रक्खा गया है उसमें वह न रहे तो वह उससे 


«go रियासतों का सवाल | 


अलग हो सबेगा | नये विधान के अनुसार किये गये चुनाव हो जाने के 
बाद नई धारा सभा यह ( अलग होन का ) निणुय करेगी | 

७ नागरिकों, अल्पसंस्यकों तथा कबीलों और आदिम निवासियों के 
मौलिक अधिकारों के बारे में सलाह देने वाली समिति में सम्बन्धित 
जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा ۱ कमिटी यूनियन की परिषद 
को रिपोर्ट देगी कि-- 
(क) मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे ? 
(a) अल्पसंख्यकों के बचाव की क्या क्या तजवीजे हों ? 
(ग) कीलो के तथा आदिम वासियों के शासन की योजना क्या हो? 


(घ) इन अधिकारों का समावेश प्रान्तीय ग्रुप के या केन्द्रीय विधान 
में कर लिया जाय अथवा नहीं १ इस विषय में भी यह कमिटी 
सलाह देगी । हि 
(८) वाइसराय तुरन्त प्रान्तीय धारा सभाओं से विनन्ति करेंगे कि 

चे अपने अपने प्रतिनिधियों के चुनाव तुरन्त कर लें। और रियासतों से 

कहेंगे कि वे निगोशिएटिंग कमिटी बना ले | 


(६) आशा है कि विधान बनाने का काम यथासम्भव जल्दी से 
शुरू हो जावे ۱ ताकि अस्थाई सरकार का काम छोटे से छोटा हो सके | 
यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद और युनाइटेड किंगडम के बीच 
इस सत्ता परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ विषयों के बारे में 
"एक सन्धिनामा बना लेना जरूरी होगा | 


एक तरफ जहाँ विधान बनता रहेगा दूसरी तरफ देश का शासन तो 
जारी ही रहेगा । इसलिए हमारी राय में यह अत्यन्त जरूरी है कि देश में 
प्रधान दलों का समर्थन प्राप्त अस्थायी. सरकार की तुरन्त स्थापना 
कर दी जाय ۱ भारत की सरकार के सामने जो कठिन काम हैं वे इस 
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ल में अधिक से अधिक सहयोग के साथ हों यह बहुत जरूरी है | 
में वाइसराय ने बातचीत भी शुरू कर दी है उन्हें आशा हे 
बहुत जल्दी ऐसी अस्थाई सरकार की स्थापना कर लेंगे जिसमें युद्ध 
सहित सभी जिम्मेदारियाँ भारत की जनता के संपूर्ण विश्वास का 
ग करने वाले नेताओं के हाथों गै ۱ 


ब्रिटिश सरकार भी इस सरकार को शासन शै तथा इस परिवर्तन को 
और शान्ति पूर्वक लाने में पूरा सहयोग देगी 


इन प्रस्तावों से आप को शायद पूर्ण संतोष न हो | पर भारतवर्ष के 
ela में इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रसंग पर राजनेतिक दूरदर्शिता का यह 
है कि आप मेल जोल से काम लें और करें | जरा सोचें कि 
र इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया गया तो नतीजा क्या होगा ?कितनी 
किर मार काट, अव्यवस्था और ग्रह युद्ध होगा | इसलिए हम इस 
1 के साथ इन' प्रस्तावों को आप के सामने पेश करते हैं कि वे 
सद्भाव के साथ मंजूर कर लिये जावेंगे, जिसके साथ उन्हे पेश 
या गया है हिन्दुस्तान का भला चाहने वाले तमाम सज्जनों से हम 
पील करते हैं कि अपनी अपनी जाति तथा स्वार्था से ऊपर उठ कर 
[लीस करोड़ के हितों का ध्यान रख कर जो कुछ करना चाहें करें | 


सन्धियों ओर सावेभोम सत्ता पर नरेन्द्र मण्डल के 
चान्सलर को मिशन द्वारा भेजा गया स्पष्टीकरण 


१ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में साधारण समा मै जो वक्तव्य 
है उससे नरेशो को यह आश्वासन दिया था कि सन्धियों और सुलह- 
से जो अधिकार नरेशों को प्राप्त हैं उनमें बगेर उनकी स्वीकृति के कोई 
2 परिवर्तन करने का उद्देश्य सम्राट का नहीं है। इसके साथ ही 
सम्राट को नरेशों की तरफ से ) यहं कहा गया था कि इन बात चीत के 
लल स्वरूप कोई परिवर्तन करना तय हुआ तो नरेश भी उसके लिए 
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अपनी स्त्रीकृति देने से नाहक इन्कार नहीं करगे | इसके बाद तो 
मण्डल ने यह कह कर कि नरेश भी सारे देश के साथ यही चाहते हैं 
भारतवर्ष जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त करे उप 
आश्वासन का समर्थन कर दिया है | सम्राट की सरकार ने भी अब 
घोषणा कर दी है कि यदि हिन्दुस्तान की भावी सरकार या सरः 
स्वतन्त्रता و‎ तो उनकी राह में रुकावट नहीं डाली जावेंगी | 
घोषणा का असर यह हुआ है कि हिन्दुस्तान के भविष्य के विषः 
जिन्हें कुछु भी दिलचस्पी है, वे सव चाहते हैं कि हिन्दुस्तान आऽ 
हो- फिर चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्रसंघ के साथ रहे या अलग | हिन्दुछ 
की इस इच्छा को पूर्ति में सहायता करने के लिए मिशन यहाँ आया | 


२ जब तक कि नया विधान बन कर हिन्दुस्तान में नई सरकार स्था 
हो कर पूरी तरह से स्वराज्य का उपभोग नहीं करने लग जाता २ 
सार्वभौम सत्ता ( अंग्रेजों की ही ( रहेगी । पर उसके बाद ( स्वतंत्र सरव 
कायम हो जाने पर ) ब्रिटिश सरकार अपनी यह सार्वभौमता किसी | 
सूरत मै नई सरकार को न तो सोंप देना चाहती है ओर न वह ऐसा १ 
ही सकती है । 


३ इस वीच देशी रियासत हिन्दुस्तान के लिए नया विधान 
में महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकती हैं । और सम्राट की 
रियासतों की तरफ से कहा गया है कि उनके अपने तथा सारे देश के हि 
को ध्यान में रखते हुए वे इस विधान के बनाने में अपना हिस्सा 
करना चाहते हैं और उसके बन जाने पर उसमे अपना उचित स्थान 
ग्रहण करना चाहते हैं | इसमें उन्हें पूरी अनुकूलता हो इस दृष्टि से अप 
राज्यों में वे अपनी शक्ति भर ऐसे तमाम सुधार करेंगे जिससे उन 
शासन ऊंची से ऊंची श्रेणी का बन सके | इससे उनकी प्रतिष्टा और 
बढ़ेगी ही | और जो रियासतें छोटी हैं तथा अपने साधनों की कमी 
कारण शासन को इतना ऊ चा उठाने में असमर्थ हैं, वे शासन के ۳ 
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मिल कर ऐसी संयुक्त इकाइयाँ बना लेंगी जिससे नई व्यवस्था में 
बैठ सकें | अगर रियासती सरकारों ने अपनी जनता के साथ 
जंदीक का और रोजमर्रा का संपर्क अभी कायम नहीं किया हे तो इस * 
माण-कार्य मै राज्य के अन्दर प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना कर के 
` करें | इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी ही | 

४ इस बीच के काल में रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ ग्रथ 
आर कोष जैसे सामान्य विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना पड़ेगा । रियासतें 
नई वैधानिक ब्यवस्था में शरीक हों या न हों यहं बातचीत और मशविरा 
जरूरी है ओर इसमें काफी समय लगेगा । जब नई सरकार स्थापित होंगी 
शायद तब तक यह बातचीत अधूरी भी रहे | ऐसी सूरत मै शासन 
सम्बन्धी असुविधायें खड़ी न हो इसलिए रियासंतों श्रोर नई सरकार या 
सरकारों के बीच कोई ऐसा समझौता कर लेना जरूरी होगा कि जब तक 
कि इन सामान्य विषयों के सम्बन्ध मै नये इकरारनामे नहीं बन जाते 
तत्कालीन व्यवस्था में ही जारी रहें इस विषय में अगर चाहा गया तो 
ब्रिटिश सरकार और सम्राट के प्रतिनिधि अपनी तरफ से शक्ति भर 
आवश्यक सहायता करेंगे | 

५ जब ब्रिटिश भारत में संपूर्ण सत्ताधारी नई स्वराज्य सरकार या 

सरकारे कायम हो जावेगी तब सम्राट की सरकार का इन सरकारों पर 
ऐसा असर या प्रभाव नहीं रह सकेगा कि वह सार्वभौम सत्ता की जिम्मे- 
वारियों को अदा कर सके | फिर वे यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि 
इसके लिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजी फौजें रक्खी जा सकेंगी | इस प्रकार तर्क 
से भी यह साफ है और रियासतों की तरेके से जो इच्छा प्रकट की गई 
है उसे ध्यान में रखते हुए भी सम्राट की सरकार सार्वभौम सत्ता का 
अमल कर॑ना छोड़ देगी | इसका अर्थ यह है कि सम्राट के साथ 
के इस सम्बन्ध से रियासतों को जो अधिकार प्राप्त हैं वे खत्म हो जावेंगे 
र रियासतों ने अपने जो अधिकार सार्वभौम सत्ता को सौंप दिये थे वे 
वापिस रियासतो के पास लौट و‎ | 


७४ रियासतों का सवाल - 


इस प्रकार रियासतों और ब्रिटिश भारत तथा ब्रिटिश क्राउन 
( सम्राट ) के बीच अब तक जो राजनैतिक सम्बन्ध था वह समाप्त हो 
जावेगा । और इसका स्थान वह सम्बन्ध ले लेगा जो रियासते ब्रिटिश 
भारत की नई सरकार या सरकारों के साथ संघ में शामिल हो कर स्थापित 
करेंगी । अगर यह न हो सका तो वे इन सरकार या सरकारों के साथ 
कोई खास राजनैतिक समझौता या सुलह कर लेंगी | 


[ यह स्पष्टीकरण चान्सलर को ता० १२ मई १६४६ को भेजा 
गया । पर अखबारों में प्रकाशन के लिए यह ता० २२ मई को भेजा गया 
इसके साथ जोड़ी गई टिप्पणी में मिशन ने यह भी कहा है कि 21 
लीडसे के साथ उसने बातचीत शुरू की उसके पहले यह लिखा गया था |] 


नरेशों की प्रतिक्रिया 


अब हम केबिनेट मिशन के वक्तब्य पर नरेशों तथा जनता पर जो | 
असर पड़ा उसका निरीक्षण करे | 

नरेशों की प्रतिक्रिया चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस अर्थात नरेन्द्र मण्डल की 
स्टॅशिंडग कमिटी के द्वारा जारी किये गये नीचे लिखे वक्तव्य से प्रकट होती | 
है जो ता. १६ मई को नवाब भोपाल ने वाइसराय को लिखे अपने पत्र के 
साथ भेजा था और जो उन्हीं दिनों अखबारों में भी प्रकाशित किया 
गया था-- ۱ 


केबिनेट डेलिगेशन- की: घोषणा पर नरेन्द्र'मण्डल की " 


स्टेण्डिग कमिटी का वक्तव्य | 


१ कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स तथा कॉन्स्टिस्यृशन एडवाइसरी "कमिटी | 
के साथ मिल कर नरेन्द्र मण्डल की स्थाई समिति ने केबिनेट डेलिगेशन/ 
की और वाइसराय की १६ मई वाली घोषणा पर ध्यान पूर्वक विचार किया । 
कमिटी ने केत्रिनेट डेलिगेशन के उस मेमोरण्डम का भी जो कि सुलह- 
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मों ओर सावभौम सत्ता के बारे में दिया हे--गोर से अध्ययन किया | 
मिटी की राय है कि यह योजना हिन्दुस्तान को अपनी आजादी हासिल 
के लिए आवश्यक तत्र तथा ्रागे की बातचीत के लिए न्याय पूर्ण 
धार प्रदान करती है । सार्वभौम सत्ता के बारे में मिशन की घोषणा का 
मिटी स्वागत करती है परन्तु बीच की अवधि के लिए कुछ तात्कालिक 
वस्था की जरूरत होगी | न 


२ फिर भी योजना में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका खुलासा हो जाना 
जरूरी है | फिर कई जड की महत्वपूर्ण बातें बातचीत और निर्णय के लिए 
छोड़ दी गई ê | इखलिए निगोशियेटिंग कमिटी बनाने के लिए वाइ- 
सराय ने जो निमन्त्रण दिया है उसे कमिटी ने स्वीकार कर लिया है ओर 
(चान्सलर सा. की योजना में बताये अनुसार बहस और बातचीत करने की 
व्यवस्था करने की अधिकार दे दिया है | यह योजना की गई है कि इन 
बातचीतो का नतीजा नरेशों की ग्राम परिषद तथा रियासतों के प्रति- 
निधियों के सामने पेश कर दिया जाय | 


३ अंतःकालीम व्यवस्था के बारे में चान्सलर ने जो नीचे लिखे 
प्रस्ताव किये हैं उनका यह कमिटी समर्थन करती है;-- 


(क) ग्रंतःक्राल की अवधि में सामान्य हितों के मामलों में बातचीत 
कर के AT करने के लिए एक स्पेशल कमिटी बना दी जाय 
जिसमें रियासतों के और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों | 


(ख) न्याय पाने योग्य, कर सम्बन्धी और श्रार्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में 
۰ वाद उपस्थित होने पर उन्हें पंच के सामने पेश करने का 
अधिकार रहे | 
(ग) ब्यक्तिगत या राजवंश से सम्बन्ध रखने वाले मामला में जसा 
पस में निर्णय हो जाय उतके अक्षर अक्षर का और भावार्थ 
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का भी पालन होना चाहिए और ताज के प्रतिनिधि ۱ 
चान्सलर तथा कुछ अन्य नरेशों की भी सलाह ले लिया 
अगर सम्बन्धित रियासतों को आपत्ति न हो | 


(घ) रेलवे, बन्दरगाह ओर साथर जैसे विषयों के बारे में वर्तमान व्यत्रर 
के बारे मै विचाराधीन मामलों का निर्णय करने के लिए सम्बंहि 
रियासतों की मांग हो तो रियासतों की स्वीकृति से एकतंत्र बन 
दिया जाय | 


इसलिए कमिटी ने चान्सलर को अधिकार दे दिया है कि वे बात 
चींत को आगे IA | 


४ FET कमिटी डेलिगेशन की इस सूचना का समर्थन करदी है 
कि वे अपने शासन को सर्वोच्च श्रेणी का बनावेंगे तो इससे निःसन्देह 
` उनकी स्थिति मजबत ही होगी | 


ATT श्यासत वे. पास अपने शासन को ऐसा बनाने के लिए स, घनः 
नहीं है तो वह दूसरों दा साथ मिला कर या उनके साथ मिल कर शासन के 
लिए ऐसे बड़े सघ बना लें जिससे वे देश के ? घानिक चोखटे मै फिट हो सके ॥ 
अगर रियासतों ने राज्यों गै प्रातिनिधिक संस्थाये अब तक नहीं कायम की 
हैं तो अपने राज्य के प्रजाजनों के साथ नित्य का और नजदीकी وه‎ 
स्थापन करने के लिए वे ऐसा तुरन्त करें | इससे इस नत्र निर्माण काल 
मे वे अपनी मजबूती को बढ़ावेगे ही | स्टॅशिंडग कमिटी जोर देकर FEAT 
चाहती हे कि जिन रियासतों ने अब तक यह नहीं किया हे वे तुरन्त 
अपनी रियासतों में उन भीतरी शासन सुधारों की घोषणा. कर दें जिनको 
जिक्र चान्सलर ने चेम्बर के पिछुले अधिवेशन मे किया था और उनका 
अमल भी बारह महीनों के HEU अन्दर जारी कर दें | 


इस वक्तव्य के अलावा नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर नवाब भोपाल नेः 
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ताज के प्रतिनिधि को लिखे अपने उपर्युक्त ६६ जून १६४६ के पत्र में 
नरेशों के दृष्टिकोण को और भी इस प्रकार साफ किया है;-- 


"'डेलीगेशन के वक्तव्य पर नरेशा के विचार TAF रूप से एक वक्तब्य 
कै प्रकाशित किये जा रहे हैं| % x परन्तु रियासदाँ HU fe 
कमिटी का अन्तिम निर्णय तो इन बातचीतों के बाद संपूर्ण तस्वीर देखने 
'पर ही प्रकट किया जा सकेगा |” 

नरेशों को सभी अपने देशभाइयों और जनता से कुछ भयतो 
मालूम होता ही है | इसलिए चान्सलर वाइसराय को लिखते हैं-“कमिटी 
को यह विश्वास हे कि जो चीजे अभी अनिणींत तथा अगली وود‎ 
लिये अधूरी पड़ी हैं उन सब्र का निर्णय आप की सहायता से रियासतों के 
लिए सन्तोष जनक-रीति से हो जायगा | 


पर नरेशों के दिल की बात तो उनके ग्रापसी पत्र व्यवहार या भीतरी 
बातचीत से ही मालूम हो सकती है | इसका एक नमूना इस पत्रांश से 
मिलेगा जो एक विद्वान देश भक्त नरेश ने अपने अन्य भाइयों को साव- 
धान करते हुए लिखा है | 


“हिन्दुस्तान को निकट भविष्य में पूर्ण स्वतन्त्रता देने की जो घोषणा 
ब्रिटिश सत्ता द्वारा हाल ही में हुई है, उसने भारतीय नरेशों की स्थिति 
को निश्चित रूप से अत्यन्त कमजोर बना दिया हे | 

पिछुले तीस वर्षों से जिस बुनियाद पर वे अपनी मांगें पेश करते 
आये थे, वहीं खत्म हो गई | उनकी सत्ता का सारा खोत कुछ समय 
बाद सूख जायगा । महज इस घटना ने कि अंग्रेजों की सार्वभौम सत्ता 
शीघ्र ही समाप्त होने वाली है नरेशों ओर रियासतों की स्थिति मे क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन कर दिया है | हमें “इसका उपाय भी ऐसा ही क्रान्तिकारी 
ओर मूलगामी करना होगा और नरेशों को उसके लिए वास्तविक और 
भारी त्याग करने होंगे। अधकचरी योजनायें कंजुसी भरे नाममात्र के 
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त्याग और रुक रुक कर और फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने से | क 
न चलेगा | इनसे हम उल्टा अपने भविष्य को. बिगाड़ लेंगे ۳ 


“छोटी और मझले आकार की रियासतों की समस्या को सुलभा 
के लिए हम जो उपाय काम में लावेंगे वे ऐसे ही होने चाहिएं जो अर 
भारत के नेताओं 'को मंजूर होंगे | उनका श्राधार निश्चित रूप से इ 
सम्बन्धित रियासतों की जनता की भलाई होगा तभी वे सही भी होंगे | 
जनता के हित का बलिदान करते हुए HAT उसे गौण मानते हु 
वर्तमान नरेशों के अथवा उनके स्वार्थों की रक्षा के ख्याल से की गई 
उपाय-योजना नरेशों के लिए न केबल आत्मघातकी साबित होगी बलि 
उनकी कल की मृत्यु को आज ही. पर ले आवेगी ।? 


6८८5५. 0. 


ब्रिटिश भारत के नेताग्रो ने इस विजय पर अपना मत तो प्रकट 
किया है पर उसमें स्पष्टता नहीं है । इस सवाल की तरफ अधिक ध्यानः 
देने का उन्हें ग्रवकाश भी नहीं मिला है वे अभी अपनी ही समस्याओं 
में उलमे हुए हैं । अतः बागडोर भी उनके हाथों में नहीं गई है, आज 
भी अगर नरेश-वर्ग संभल जय तो यह उनके अपने हाथों में रह सकती 
है । वे अगर आज तेजी से और साहस के साथ* कदम उठायें तो अन्त 
में उनका भला हो सकता है | 3 

पिछले सौ सवासो वर्षौं से नरेश अपनी ही दुनिया में रहे हैं । अपने 
ऊंचे श्रासन से उतर कर राज्यों के शासन संचालन में भाग लेने की उन्हें 
कभी जरूरत ही नहीं मालूम हुई । बस वे ऊपर से केवल अपने हुक्म 
सुनाते रहे हैं। और अब तक सार्वभौम सत्ता को छोड़ कर और किसी दिशा 
से उनकी शान में कुछ कहा तक नहीं गया है पर अब तो सारा वातावरण. 
ही बदल गया हे | अब जब कि प्रान्तों का संघ बन रहा है, सवाल यह 
खड़ा होता है कि नरेशों का स्थान क्या होगा ? क्या यूनियन बनने पर वे 
उसमें भाग लेंगे वे तो इस आदर्श की आशा में अव तक बैठे थे कि वे 
अपने अपने राज्यों के पूर्ण सत्ताधीश नरेश होंगे पंर नई परिस्थितियों में 
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तो इस आदर्श के सही साबित होने की कोई आशा नहीं रही है | आज 
तो यही शंका का विषय बन गया है कि उनका आर उनकी रियासतों का 
अस्तित्व भी रहेगा या नहीं तो क्या जब कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची हे, 
नरेश अब भी राजनीति और राज-काज से पहले की भांति दूर दूर ही 
रहेंगे ? या सदियों से अपने जिस स्वर्ग में विचरते रहे हैं उससे बाहर निकल 
कर इस संघर्ष भरी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जावेंगे, जहाँ कि उनके 
व्यक्तित, वैभव और सत्ता के लिये जिसका कि वे आज तक उपभोग 
करते आये हैं आदर का नामों निशान भी नहीं होगा । नरेशों को खूब 
सोच विचार कर तुरन्त निर्णय कर लेना है कि वे क्या करेंगे १” 


इसके बाद प्रान्त की रियासतों का किस प्रकार एक संघ निर्माण 
करना चाहिए इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि “जिस यूनियन 
का विधान आपके विचारार्थ भेजा जा रहा है उसमें नरेशों का भी एक 
कौंसिल होगा जिसके अन्दर नरेश बैठ कर अपने प्रान्त के पूर यूनियन के 
शासन मै भाग लेंगे । और इस यूनियन की सरकार को वे जो सत्ता और 
जिम्मेवारियाँ सौंपेंगे उनके निर्वहन में अपना पूरा हिस्सा अदा करेंगे । यह 
सच है कि यह स्थिति उससे भिन्न है जिसका कि वे अब तक उपभोग करते 
आये हैं और शायद इसको वे पसन्द भी न करें । पर सवाल यह है कि 
दूसरे किस प्रकार वे प्रान्त की युनियन सरकार से अपना सम्बन्ध रख सकते 
हैं जो कि एक सुन्दर सुसंगठित शासन प्रणाली होगी | कौंसिल 
आफ प्रिन्सेस के स्थान पर बड़ी आसानी से कौंसिल ऑफ स्टेटस बनाई 
जा सकती है जिसके अन्दर रियासतो की सरकारों के प्रतिनिधि बुलाये जा 
सकते हैं | शायद इसे कई नरेश मंजूर भी कर ले । उनके मंत्री तो जरूर 
पसन्द कर लेंगे और दूसरे तो ऐसा चाहेंगे भी । पर नरेशों को याद रखना 
चाहिए कि इससे तो सारी राजनैतिक सत्ता उनके द्वाथों से हमेशा के लिए 
निकल जावेगी और वे हाथ मलते रह जावेंगे । 

तो क्या वे पेन्शन और जेब खर्च ले कर रियासत के राजकाज से 
निवृत्त हो जाना पसन्द कर लेंगे १ इससे तो वे और उनके राजवंश 
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पहले के राजवंशों के समान दुनिया से मिट जावेंगे | क्योंकि आगे 

. कर पेन्शनों को बन्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी | मेरी तो सला 
है कि इस समय नरेशों को अपने वैभव, भारी शान, वर्तमान सत्ता ्रौ 
प्रतिष्ठा के ऊपर से जारी रहने के द्विखावे के मोह को भी छोड़ देना 
चाहिए. | वे इस बात का ध्यान रक्खें कि उनके राजवंश नष्ट न हो जावें | 
यों भी उनके पर तो कट ही गये हैं | उनकी. वह सत्ता, वैभव और 
प्रतिष्ठा भी. गई ॥शान-शोकत-भी. कहाँ रही | फिर भी अगर वे अपने 
स्थान पर बने रहें और ATTA के साथ प्रान्त के राजकाज में भाग लेते. 
रहेंगे तो अपने राजवंशों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे ” 


“सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी प्रान्तीय यूनियन को हम 0 
क्या-क्या सत्ता दे ? आमतौर पर नरेशों की वृत्ति इस विप्रय में यह हो 
सकती है कि हम उतनी ही सत्ता प्रांतीय केन्द्र को दें जो अनिवार्य रूप से: 
आवश्यक हो । पर मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर इस विषय मै 
कोई निर्णय लेने से'पहले देश की परिस्थिति व समय की आवश्यकता पर 
पूरी गहराई के साथ विचार नहीं किया गया तो भारी गलती होगी.) हमें 

-केवल यही नहीं सोचना है कि हम सिर्फ वही बात करेंगे कि जो टल नहीं 
सकती । बल्कि, हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्त देश की दृष्टि से 
क्या करना लाभदायक होगा ? 


यह तो प्रकट है कि देश की केन्द्रीय सरकार के अधीन बहुत. थोड़े 

विषय रहेंगे और प्रान्तों को अधिक से ग्रधिक्र स्वायत्तता दी जावेगी 
„इसका स्पष्ट-अ्थ यह है.कि प्रान्तों को. अपने . संघ बहुत मजबूत और 
संगठित बनाने होंगे । AF. इसमें, प्रत्येक राज्य प्रान्तीय. यूनियन को 
अपनी सत्ता में से कितना अंश. देगा यह प्रत्येक रियासत की स्थिति पर 
`, AR कर के तय; किया जावेगा। परन्तु एक बात साफ है | संघ के अन्दर 
शामिल होने वाली रियासतों की संख्या जितनी बड़ी होगी. प्रान्त के संग- 
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ठत्त ओर अनुशासन को उतना ही मजबूत बनाना होगा । ऐसे संघ के 
बनाने में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना होगा-- 


(१) कानून बनाने के सम्बन्ध में केंद्रीकरण की नीति से काम लिया 
ज्ञाय ۱ श्रर्थात्‌ सारी यूनियन के लिये कानून एक-से हों, परन्तु इनके अमल 
में विकेन्द्रीकरण की नीति बरती जाय अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति 
को देख कर के अपने ढंग से उस पर अमल करे । 


` (२) जहाँ-जहाँ शासन का विकेन्द्रीकरण हो, वहाँ यूनियन को उसकी 
देख-भाल, मार्गदर्शन और नियंत्रण का पूरा अधिकार हो | 


(३) इस यूनियन का संगठन और विधान बहुत अधिक संगठित 
और केन्द्रीय पद्धति का होना चाहिए, क्योंकि यूनियन की अधिकांश 
सदस्य रियासतो में साधनों और योग्य ग्रादमियो के अभाव और नागरिक 
'जिम्सेवारी की भावना .क्रा ठीक-ठीक विकास नहीं “होने के कारण, वे 
व्यक्तिगत रूप से उत्तम प्रकार का शासन नहीं चला सकेंगी | इस अर्थ में 
व्यक्तिगत रूप से. प्रत्येक रियासत में अलग-अलग जिम्मेदाराना हुकूमत न 
तो संभव है ओर न इष्ट ही है । हाँ, पूरी यूनियन में जनतंत्री शासन- 
पद्धति कर देने से राजनैतिक नेताओं को जरूर सन्तोष हो सकताहै । 


(४) यूनियन के शासन सम्बन्धी कानून और न्यायालय भी हो 
चाहिएँ | क्योंकि उसके अन्दर अनेक रियांसतें होने के कारण आये दिन 


शासन सम्बन्धी अनेक उलभनें खड़ी होती रहेंगी, उनका यहाँ निणुय 
हो जाय | 


` ३ (५) यूनियन का कोष इसके लिए प्रत्येक राज्य की तरफ से कुछ कर 
सौंप दिये जावें | 


इस योजना को कोर्यान्वित “करने: के लिये बनाया गया 
विधान बहुत साफ नहीं है | विधान के अनुसार उसमें दो समायें 


لح 
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होंगी । एक का नाम कौंसिल आफ ग्रिंसेम होगा और F 
नाम हाउस ओफ RAFT | पहली गे बड़ी रियांसंती के नरेश ۰ 
छोटी रियासतों की तरफ से सम्मिलित रूप से एक प्रतिनिधि होगे 
कौन्सिल आक प्रिन्सेस के सदस्य नरेशों का एक एक वार ۶۱ होश 


हाउस फ रिप्रेजेंटेटिव्ज में ५० हजार पर एक इस हिसाब सप्रजाज 
के प्रतिनिधि होंगे) २५ हजार से ऊपर वाले समूह का भी एक प्रतिनिधि 
चुनाव के लिये रियासतें मिल भी सकती हैं। कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस 
से एक सदस्य को यूनियन का अध्यक्ष चुनेगा जिसका कार्यकाल 
साल का होगा | अध्यक्ष यूनियन का वैधानिक प्रधान होगा 
यूनियन की Fa की सलाह से काम करेगा | 


यूनियन की कौन्सिल में सात सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौ 
ओफ प्रिन्सेस उन नामों की सूची मे से करेगी जो हाउस ऑफ _ 
ज्ञेटेटिव द्वारा भेजी जावेगी | इसमे ऐसा कोई भी सदस्य हो सकता | 
नो यूनियन एसेम्बली की सदस्यता की पात्रता रखता है | 


यूनियन के अधीन सभी विषयों पर दोनों हाउस अलग अल 
विचार करेंगे | ۱ 

यूनियन को सौंपे जाने वाले विषयों की सूची प्रकट है कि जमी 
का लगान, महकमा जंगलात जैसे कई महकमें मय श्राय,के रियासतों। 
ही अधीन छोड़ दिए गये हैं। 


रियासतों के राजवंश ओर प्रदेशों की सीमाओं की सुरक्षितता 
विधान में आश्वासन | इसी प्रकार नरेशों के जेब्र-खर्च तथा उनके 
के साथ लगे हुए कई खर्चो को भी उसी प्रकार कायम रखने का आ 
सन है जैसे कि यूनियन का सदस्य बनते समय निश्चित किया 

यह योजना निःसन्देह दूसरे प्रान्तों के नरेशों द्वारा ( जिनका हमें पा 
लगा है) बनाई गई योजनाओं से अधिक उदार, अधिक समझदारी * 


रियासत और देशव्यापी जागति द्रे. 


प्रौर व्यावहारिकता का ध्यान रखने वाली भी है | परन्तु इसमें भी प्रजा- 
जनों की सत्ता को मुक्त हदय से सर्वोपरि नहीं माना गया है । नरेशों के 
हाउस को प्रजा प्रतिनिधियों के समान अधिकार देने से प्रगति में बाधा ही 
पड़ने वाली है | क्योंकि RUA प्रजाजनों की मनोवृत्ति स्याथ, सस्कार 
तथा भूमिका में स्वभावतः बड़ा अंतर होने के कारण बार बार गतिरोध 
का ग्रन्देशा रहेगा | शोषण कम जरूर होगा पर किस हद तक कम होगा 
इसका ठीक ठीक 272151 नहीं लगाया जा सकता | 

दूसरी योजना बुन्देलखण्ड के नरेशों की है, वह इससे कहीं पिछुड़ी 
हुई और प्रतिगामी है | इसमें रूल्स चेम्बर और पीपुल्स एसेम्बरली इस 
तरह दो सभायें होंगी | इसका नाम युनायटेड ET ऑफ बुन्देलखण्ड 
होगा । शासन रूल्स चेम्बर पीपुल्स एसेम्बली के सहयोग से करेगा । रूलसं 
चेग्बर में बुन्देलखण्ड के सभी नरेश होंगे यूनियन से सम्बन्ध रखने वाले 
सभी अधिकार इस रूलस चेम्बर को होंगे, जिसकी मत संख्या ६६ होगी | 
सदस्य तो कम होंगे पर नरेशों को अपनी अपनी रियासतों की आबादी 
के अनुसार कम या अधिक मत होगे | 

पीपुल्स एसेम्बली में १२७ से ले कर १४७ तक सदस्य होंगे, जिनमें से 
७७ बालिग मताधिकार के अनुसार इतने ही चुनाव क्षेत्रों से चुने जावंगे 
आर ५० से ले कर ७० नामजद होंगे । प्रजा प्रतिनिधियों को एक एक मत 
ही होगा । 


नामजद सदस्यों की तफसील यह है-- 


(क) प्रधान मन्त्री A अन्य मन्त्री-- एसे ७ 
(ख) रियासतों के जागीरदार ۱ २० से २५ 
(ग) पिछुड़ी जातियाँ १० से १५ 
(घ) मजदूर वर्ग १० से १५ 
(ङ) विशेष हित ५ से ८ 


८४ रियासतों का सवाल 


मोटे तौर पर eed AFT . तथा पीपुल्स ऐसम्बली को 
रियासत में नीचे लिखे अनुसार मत होंगे | 





रियासत. आब्रादी रूलर्सचेम्बर्स पीपुल्स एसेम्बली 
रला ३ लाख १२ १० 

- दतिया र्र १२ ६ 
समथर सह ¥ 3 
यन्ना ۷ ६ ७ 
चरखारी १,२० ७ ۷ 
अजयगढ़ اد‎ ¥ ३ 
मैहर ६१ ४ 3 









इस प्रकार बड़ी रियासतो के नरेशों को अधिक और | 
रियासतो के नरेशों को कम मत होंगे । 

रूलर्स चेम्बर एक एग्जीक्यूटिव कौन्सिल का चुनाव अपने अअन 
से करेगा । उसमें अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष सहित तीन से ले कर पाँच सदरु 
होंगे । यह कोन्सिल रूलर्स चेम्बर की तरफ से यूनियन के तमाम शा 
संचालन का काम करेगी । इसका कार्यकाल पाँच साल का होगा 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और कार्यकाल भी यही होगा । 

इस योजना का विधान श्रत्यत प्रतिगामी है | बजट पर दोनों सभा 
में बहस होगी, सिफारिश भी होंगी पर उन्हें मंजूर नामंजूर करने 
अधिकार एग्जीक्यूटिव कौंसिल को ही होगा । इसके अतिरिक्त कुछ वि 
और ऐसे रक्घे ही गये हैं जिन पर लोक प्रतिनिधि अपने मत नहीं देंगे । 


दोनों सभाओं के प्रस्तावों पर एग्जीक्यटिव कौंसिल विचार करेगा 
ओर अपना निणुय देगा | 2 


बजट में नरेशों की प्रीवी पर्स के लिए राज्य की आय के २०से ले 
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o प्रतिशत तक की व्यवस्था खखी गई है जो स्पष्ट ही अत्यधिक ۱ 
[ज़ के वातावरण मै ऐसी योजनाओं को देख कर हंसी आती है । 


मध्यभारत की कुछ छोटी रियासतों ने मिल कर यह तय किया है। 
जाता है कि वे अपने ऐसे अलग अलग संघ बना लें जिनकी सलाना 
A लगभग एक करोड़ के हो | इस योजना गें स्वास होथ भोपाल 
नरेश का दिखाई देता है | क्योंकि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती 
यह रियासत स्वतंत्र यूनिट के रूप में कायम रह ही नहीं सकती । 


महाराष्ट्र की रियासतों के नरेश भी मिल कर अपना एक संघ बनाने 
का विचार कर रहे हैं | पिछले दिनों वे महात्माजी से मिले थे। पर उनकी 
तरफ से उन्हे प्रोत्साहन हीं मिला ۱ महात्मा जी ने 878 दी कि वे जो 
कुछ करना चाहें देशी-राज्य लोक-परिषद के अध्यक्ष पं० जवाहरलालजी. 
की सलाह ओर समार्ग-दशन मे करें। 


नरेशों की एक और ऐसी योजना का भी पता लगा है | कहा 
जाता है कि काठियावाड़ गुजरात ( बड़ौदा उनमें शामिल नहीं ) दक्षिण 
राजपूताना मध्यभारत और उड़ीसा तक की रियासतें मिला कर वे पूर्व 
समुद्र से ले कर पश्चिम समुद्र तक का एक लम्बाँ रियासती कटिबन्ध 
बनाना चाहते हैं, दोनों समुद्रों ५र उनके बन्दरगाह होंगे। और अपनी 
एक रेलवे लाइन भी होगी । 


हिन्दुस्तान के संवाददाता ने अपने ३ अगस्त के एक संवाद में 
लिखा हे--“'नरेश इस बात का बड़ा ढिंदोरा पीटते रहे हैं कि हम भारत 
के वैधानिक विकास में बाधक नहीं बनना चाहते” पर वह अत्र ढीला 
पड़ता जा रहा है । इस समय उनका रुख यह जान पड़ता है कि ब्रिटिश 
सत्ता के भारत से हट जाने के बाद रियारुत स्वतंत्र हो जाती हें ۱ उन पर 
किसी सर्वोपरि सत्ता का प्रभुत्व नहीं रह जाता, भारतीय संघ में वे विदेशी 
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सम्बन्ध, यातायात और रक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं | ले ऋन | 
संधि के बाद । 

संधि को नरेश श्रपनी पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक मानते हैं | एक यह 
भी विचार है कि केन्द्रीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सन्धि करने या 
A करने की स्वतंत्रता भी राजाओं को है | 

सन्धि में अच्छी से अच्छी शर्तें पाने के लिए गुटबन्दी का प्रयत 
'किया जा रहा है | ऐसे नीचे लिखे सात प्रादेशिक युट शायद होंगे प्रत्येक 
गुट की रियासतों की संख्या वगैर इस प्रकार हैः -- 


गुट و‎ संख्या रक्वा जन स० आय 
(१) पश्चिमी भारत रि० १६ २८००० F5 ७ 
(२) गुजरात की Ro १७ 2००0 ES 
(३) मध्य-मारत की रि० २८ ५१००० १०७ < 
(४) पूर्वी-भारत २५ ५९००० ° 4 
(५) दक्षिणी Ro १० १०००० "रफ ۸ 
(६) पंजाब की Ro | १७ ५०००० "७५ هت‎ 
(७) राजपूताना की Ro २१ १००००० OS 


यदि इस प्रकार प्रादेशिक रुट-बन गये तो स्पष्ट ही नरेन्द्र मण्डल का रूप 
भी जरूर ही बदलेगा । वह फिर केवल राजाओं की संस्था ही नहीं रहेगी 
राज्य मण्डल बन जावेगा । रियासतों की गुट बनाने की यह योजना बहुत ' 
पुरानी है | उस समय इस योजना का उद्देश्य शासन प्रबन्ध को उन्नत 
करने का था | इस समय यह योजना राजाओं की स्थिति को दृढ करने 
ओर भावी भारत के शासन विधान में अधिक से अधिक अधिकार पाने के 
लिये कार्यौन्वित की जा रही है | विकसित स्वरूप में यह कूप लैएड की 
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ना का राजस्थान ही है, जो पाकिस्तान के जैसा ही समस्त देश की 
| [धीनता और एकता के लिये बाधा जनक होगा | 


` नरेश इस हलचल में लगे हैं इसके कुछु और भी प्रमाण मिल रहे 
| पश्चिमी भारत की कुछ रिबासतों की एक कान्फ्र न्स सितम्बर क 
आरंभ में हुई थी | जिसमें उन्होंने पश्चिमी भारत और गुजरात की रियासतों 
का ग्रप बनाने का निश्चय किया और उन्हें जबरदस्ती कहीं अन्यत्र मिला 
देने का विरोध किया । 


उड़ीसा की रियासतें प्रान्त से स्वतंत्र नहीँ रह सकतीं | उनका प्रदेश 
बहुत छोटा है । राष्ट्र निमाण, कानून ओर सुव्यवस्था वगेरह सब उनके 
लिये असंभव होगा पहले वे उड़ीसा की ETT रही है | ज्ञात हुआ हे 
[कि उड़ीसा के प्रधान मन्त्री श्री हरे कृष्ण गेट्ताब से सलाह लेकर उड़ीसा 
के ATÎ ने अपनी एक बैठक करने का निश्चय किया था जिसमे यह 
तय हुआ था कि श्री मेहताब भी उपस्थित, रहेंगे ओर उनके सामने ये 
\रियासतों के भविष्य पर विचार करेंगे | परन्तु कहा जाता हे कि बीच ही 
में एक दिन उन्होने अपनी बैठक कर ली | श्री मेहताब को उसके समय 
۳ की सूचना भी नहीं दी ओर निश्चय कर लिया कि वे प्रान्त में 
शामिल नहीं होंगे जब कि इन रिंयासतों के कार्ययर्ताओं ने यह तय किया 
| है कि ये रियासतें उड़ीसा प्रान्त मे मिला दी जावें | 


be पकार नरेशों पर मिशन की घोषणा का असर तो सर्वत्र यही 
हुआ है कि अब हमारा भविष्य खतरे में है परन्तु उसकी उपाय-योजना 
८ प्रत्येक प्रान्त के नरेशा ने अपनी अपनी समझ के अनुसार अलंग अलग 
प्रकार से की हे ۱ कुछ बिल्कुल पिछड़े हुये प्रतिक्रियावादी हैं तो दूसरे 
* अश्विक उदार हैं | परन्तु अपने पद और राजवंश कां ख्याल और उसे 
` बनाये रखने की चिन्ता सभी को है | और यह स्वाभाविक भी है। 


रियासतों का सवाल‏ جح 


जनता की प्रतिक्रिया 


कांग्रेस ओर लोक परिषद्‌ के प्रस्ताव 


~ 


कांग्रेस ओर ञ्च. भा. देशीराज्य लोक परिषद्‌ ने केबिनेट डेलीगेशन 
के वक्तव्य के रियासतों सम्बन्धी हिस्से पर अपनी राय नीचे लिखे प्रस्तावो 
मे प्रकट की है-- 

काँ ग्रेस की कार्य समिति ने ता, २४ मई को मिशन के वक्तव्य पर 

एक लम्बा प्रस्ताव मंजूर क्रिया: था | उसमें देशी राज्यों से सम्बन्धित 

| بح ۰ 

अश पर कायसमिति ने कहा है-- | 

कांग्रेस का प्रस्ताव ۱ 

“वक्तव्य मै रियासतो के बारे मै जो कहा गया है वह अस्पष्ट है और 

बहुत कुछ आगे के निर्णय पर छोड़ दिया गया है | फिर भी कार्य समिति 

यह साफ कर देना चाहती है कि विधान सभा एक दम बेमेल तत्वो की 

नहीं बन सकेगी । ओर रियासतों की तरफ से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों 

के चुनाव का तरीका ऐसा जरूर हो कि जा प्रान्तों की चुनाव पद्धति से 
जहाँ तक सभव हो अधिक से अधिक मिलता जुलता हो | 


कमिटी को यह जान कर बहुत चिन्ता हो रही हे कि आज जब कि हम 
इतना आगे बढ़ गये हैं, कुछ रियासतों की सरकारें फौजों की सहायता 
ले कर अपने प्रजाजनों की भावनाओं को कुचलने का प्रयत्न कर रही हैं। 
रियासतों में ये नई घटनायें भारत के वर्तमान और भविष्य को देखते हुए. 
बडा ند‎ रखती है | क्योंकि इनसे ज्ञात होता है कि कुछ रियासतों की 
सरकारों ओर सार्वभौम सत्ता का काम करने वालों की-नीति में कोई 
परिवर्टन नहीं हुआ । 

( २४ मई १६४६ का काँग्रेस का प्रस्ताव ) 


जनता ही प्रतिक्रिया 24۸ 








अखिल भारत देशीराज्य MRR को--जनरल कोन्सिज्ञ ने 
| के वक्तव्य पर नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया: - 

` “केतिनेट डेलीगेशन ओर वाइसराय नें _ हिन्दुस्तान के 
लाए विधान बनाने के सम्बन्ध गें समय समय पर जो वक्तव्य दिये, उम 
[र अ. भा. देशी रा० लोक परिषद्‌ की जनरल कौन्सिल ने विचार 
किया | कौन्सिल को यह देख कर आश्चर्य और दुख हुआ कि इन तमाम 
तचीतो और मशविरों मे रियासती प्रजाजनों के प्रतिनिधियों को कहीं भी 
शामिल नहीं किया गया | हिन्दुस्तान का कोई विधान न तो कानून का 
रूप धारण कर सकता है और न उसका कोई परिणाम हो सकता है, जब्र . 
तके कि वह रियासतों की नो करोड़ जनता को लागू नहीं होगी । र 
जब तक इनके प्रतिनिधियों को इन मशविरों में शामिल नहीं किया जायगा 
ऐसा कोई विधान बन भी नहीं सकता | हिन्दुस्तान क इतिहास में za 
नाजुक प्रसंग पर रियासती जनता को जिस प्रकार स अलग रख कर 
उसकी अवगणुना की गई उस पर यह कोसिल अपना रोष प्रकट करती है। | 


फिर भी कौन्सिल ने तमाम खतरों का पूर्ण विचार कर लिया है ओर 
स्वतंत्र और संयुक्त भारत के निर्माण मे-रियासते जिसका आवश्यक आर 
स्वयं शासित श्रं होंगी सहयोग देने को वह अब भी तैयार है । रियासती, 
जनता की नीति का निर्णय उदयपुर के पिछुले अधिवेशन में कर ही दिया 
गया है । यह कौंसिल उसी पर कायम; है । रियासतों में जनता की पुर्ण 
उत्तरदायी हुकूमत हो और रियासतें स्वतंत्र संघबद्ध भारत के अंगरूप हैं | 
हस आधार पर वह नीति कायम की गई है | उसमें यह भी कहा गया था 
कि भारत का शासन-विधान बनाने के लिए जिस किसी सस्था का निर्माण 
होगा, उसमें रियासती जनता के प्रतिनिधि. हों और वे व्यापक मताधिकार 
ह आधार पर चुने ۱ 





नरेशों की तरफ से स्वतंत्र और संयुक्त भारत के पक्ष में जो वक्तव्य 
प्रकाशितं किया गया है उसका. यह कोंर्सिल स्वागत करता है ۱ स्वतंत्र 
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भारत निश्चित रूप से जनतंत्री होगा । इसका तर्कसंगत प्रतिफल यह है 
कि रियासतों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाने चाहिएँ | हिन्दुस्तान 
के किसं भी विधान में जनतंत्र और सामन्त प्रथा वाली एकतन्त्री 
का मेल नहीं हो सकता | कौंसिल को अफसोस है कि इसको न तो ठ 


तरह से नरेशों ने समभा है और न इसे स्वीकार किया है । 


वाइसराय श्रौर डेलिगेशन की ता. १६ मई की घोषणा में रियासतें 
का उल्लेख बहुत थोड़ा और अस्पष्ट है। और विधान के निर्माण में वे 
किस तरह काम करेंगी इसकी कोई साफ तस्वीर सामने नहीं खड़ी होती | 
रियासतों के भीतरी ढाँचे के बारे में एक शब्द भी घोषणा में नहीं कह 
गया है। रियासतों का वर्तमान संगठन तो सामन्तशाही और एकतंत्री है 
आर विधान परिषद्‌ या संघीय यूनियन का संगठन प्रजातंत्री है | इनक 
मेल कैसे बैठेगा, -इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | ۱ 


फिर भी नया विधान अमल में आते ही अंगरेजों की सावभौम सत्त 
समाप्त हो जायगी इस घोषणा का कौन्सिल स्वागत करता है | सावंभोर 
ده‎ की समासि के मानी उन सुलहनामों और सन्धियों की भी ८ र्‌ 
जो ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच थीं । पूर्ण अन्त की तैयारी व 
रूप में मध्यकाल में भी. इस وه‎ सत्ता के व्यवहार 3 
परिवर्तन हो जाना जरूरी है। | 


केबिनेट डेलीगेशन श्रौर वायसराय ने विधान परिषद्‌ की जो योजन 
सुभाई है, उसमें प्रान्तों के भी प्रतिनिधि होंगे!ओर रियासतों के भी | पर 
रियासतों के प्रतिनिधि तो परिषद्‌ की बैठक में आखिर आखिर मे शरी 
होंगे जब कि यूनियन केन्द्र के विधान पर विचार होगा |. | 


प्रान्तो के और ग्रुप्स के प्रतिनिधियों से प्रान्तों जोर जरूरत पड़ने 
पो के विधान बनाने के लिये कहा गया है, परन्तु इनके साथ ۱ 


शी जनता की प्रतिक्रिया श्र 












के लिए ऐसे ही विधान ,बनाने की कोई व्ववस्था नहीं की 
| 


कौन्सिल की राय है कि इस त्रुटि की पूति होना जरूरी है | विधान" 
18 में प्रान्तों के साधे साथ र्वासतों के प्रतिनिधियों का भी शुरू से 
रहना -इष्ट है | ताकि रियासतों के प्रतिनिध भी अलग बेठ कर जब कि 
Î के प्रतिनिधि प्रान्तो का विधःन बनाते रहेंगे रिथासतों के 
121 के लिए कुछ आधार भूत बातों को तय कर लेंगे | 


| इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस कोस की राय है कि सीधे“ 
۱135 आधार पर बनी हुई धारा-सभायें जहाँ जहाँ भी हों, उनके 
त्यो को विधान-परिप्रद के लिए रियासतों के प्रतिनिधि खुनने वाले 
[दाता बना दिये जय | पर यह कदम तभी उठाया जाय जब सम्बन्धित 
॥सतो में नये सिरे से धारा-सभाग्रो के स्वतन्त्र चुनाव हो जावें | 


दूसरी तमाम रियासतों के लिए श्र, भा, देशीराज्य लोकपरिषद 

रीजनल कोसिल के द्वारा विधान-परिएद के प्रतिनिधि चुने जावें | छोटी 
पासतो की तरफ से सही प्रतिनिधि चुनने का मौजूदा स्थिति में यह 
से श्रच्छा तरीका होगा । 


कौंसिल की यह भी राय है कि कैबिनेट डेलीगेंशन द्वारा सुझायी 
| निगोशियेटिग कमिटी गे रियासती जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए | 


इसके अलावा नया विधान श्रमल मै आने से पहमे जो भी मध्यः 
तीन व्यवस्था हो उसमें रिय'सते प्रान्त और प्रान्त की सरकारों के बीच 
सव सामान्य नीति कायम कर दी जावे LEAF लिए प्रान्तीय सरकारों 
गौ और रियासतों के प्रजाजनों के प्रतिनिधियों का एक सलाहकार 
मल हो । यह कासिल.तमाम सामान्य. मामलों को निःटावे, और 
वध रि«सतों में चलने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों में सामंजस्य 
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स्थापित करने का काम करे ताकि उनके शासनों मै किसी हृद 
समानता लाई जा सके । 


इसी प्रकार जिम्मेदाराना हुकूमत की दिशा में -रियासतों के 
शासन में सुधारों के कदम जल्दी जल्दी बढ़वाने कीं दिशा में भी 
पर भी विचार करे और देखे कि इनके किस प्रकारं संघ बनाये जा 3 
हैं, जो विशाल भारतीय संघ की इकाई बनने लायक बड़े हों म | 
रियासतों को प्रान्तों में मिला दिया जा.सक | - : 

अंतःकाल की अवधि के बाद रियासत एक एक या समूहों में 
कर संघीय यूनियन में समान अधिकार वाली बराबरी की इकाइयां 7 
उनका भीतरी शासन भी प्रान्तों के समान जनतन्त्री ही-होगा | 
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रियासता का समूहीकरण 


केविनेट मिशन के आगमन और उसके बाद अखिल भारतीय 
नीति और देशी राज्यों की राज़नीति में भी तेजी से प्रत्यक्ष | 
शुरू हो गये हैं। प्रान्तों गे स्वायत्त सरकारें काम करने लग गई हैं शौर वे 
+ अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई है अब सवाल य 
क भविष्य में रियासतों का स्वरूप क्या होगा १ - __ 


भारतवर्ष की ५६२ रियासतों में से गिन्ती की कुछ को छोड़ | 
इतनी छोटी हैं कि वे एक स्वतंत्र और स्वशासित इकाई - के रूप मे 
निभ नहीं सकतीं | : EEE 

१७१ छोटी रियासत को आय ६,५०,००० होती है) सांधा 
उम्मीद की जाती है कि यह रकम या इसका एक अच्छा हिस्सा इन 
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के निासियौं की शिक्षा, आरोग्य, शासन प्रबन्ध ग्रथवा अन्य सुख 
BaF पर लगाया जाता होगा .। परन्तु इतनी छीटी-छोटी रियासतों 
कया तो आय-हो, क्या उनका शासन प्रबन्ध हो, ओर क्या वे अपने 
जाजना को सुख-सुविधाय दे | यह तो सारी-की-सारी रकम इनके नरेशों 
जागीरदारों के'खानगी खर्च में ही चली जाती है और प्रजाजन जीवन 
आवश्यक शिक्षा-आरोग्य ग्रादि की सुख-सुविधाओं से वंचित रह 
ताते हैं । 

एक दसरा उदाहरण ले | काठियावाड़ की २७४ छोटी रियासतो की 
प्राय १, ३५, ००,००० होती है । और इस आय में २७४ छोटी-छोटी 
प्रकारे चल रही हैं | इनमें १० जरा बड़ी रियासतों को छोड़ दें तो 
प्रत्येक रियासत का औसत रकवा २५ वर्गमील और ग्रौसत आबादी 
५७० मनुष्यों की पड़ती है।२०२ रियासतें इतनी छोटी हैं कि उनका 
रकबा पूरा १० वर्गमील भी नहीं ्रौर १३६ रियासतें ऐसी हैं, जिनका 
रकबा ५ वर्गमील के अन्दर-अन्दर है | ७० रियासतें १ वगमील के भी 
अन्दर वाली हैं | स्पष्ट हे कि ऐसी नामधारी रियायतों के लिये भावी शासन 
विधान में कोई स्थान नहीं हो सकता । 


अतः आ. भा. देशी राज्य लोकपरिषद्‌ ने वर्षा पहले अपने 
लुधियाना अधिवेशन में यइ बात साफ-साफ तौर पर कह दी थी कि आने 
वाले स्वतंत्र भारतीय संघ में इतनी «छोटी छोटी सेकड़ों रियासत: नहीं 
रह सकेंगी | संघ की स्वायत्त इकाई के रूप में अपने प्रजाजनों को जीवन की 
ग्राधुनिक ्रनुकूलतायें तथा सुख-सुविधाओं की सामग्री प्रदान कर सकने 
[यक साधन जिनके. पास होंगे वही रियासत टिक सकेगी । शेष को या तो 
प्रान्तों मै मिला दिया जायगा या बहुत सी रियासतों को एक साथ मिला 
कर उनके समूह को संघ की स्वतंत्र इकाई के रूप में बना दिया जायगा । 
प्रस्ताव में कहा गया था कि जिन रियासतों की आबादी लग-भग बीस लाख 
ओर आय करीब पचास लाख रुपये होगी वे ही स्वतंत्र इकाई के रूप में 
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रह सकेगी | परन्तु उदयपुर अधिवेशन में इस संत्रन्ध मै ۶ 
हुआ, उसमे इन दो शर्तों को ऊँचा कर दिया गया । उसमें 
मर्यादा तो नहीं बताई पर मोटे तौर पुर 25 वात जरूर कह दी कि 
रियासते स्वतंत्र इकायों के रूप में रह सकेंगी; जो अपने प्रजाजनों के 
आधुनिक सुधरे हुए शासन की तमाम सुख-सुविधाये मुहैया 
सकेंगी | इस प्रश्‍न पर लोक परिषद के जनरल कोंसिल की जून १ 
वाली बैठक में फिर विचार हुआ और अपने प्रान्तीय संगठनों को 
ने यह आदेश दिया कि वे अपने प्रदेशों मै रियासतों की 
प्रतिनिधियों की सलाह ले कर यह बतावें कि वहाँ उपयुक्त कसौटि 
ध्यान में रखते हुए रियासतों का समूही करण किस प्रकार करना चा 
प्रत्येक प्रान्त मै इस सम्बन्ध मै चर्चायें हुई | और प्रायः सभी प्रान 
प्रतिनिधि इसी निर्णय पर पहुँच रहे है किः | 


(१) रियासत या उन के समूह छोटे छोटे नहीं; काफी 
जिससे वे अपने प्रजाजनों को आधुनिक शासन की तमाम सुविधायें 


(२) बड़ी रियासतों को भले ही रहने दिया जाय, परन्तु छोट 
सतो के अलग समूह बनाने या उन्हें बड़ी रियासतों मै शामिल करके 
सती रकवे को बढ़ाने के बजाय पासपड़ोस के प्रान्तों में मिला देना | 
अच्छा होगा | 

लोक परिषद के प्रादेशिक संगठनों को समूहीकरण के हि 
निर्णय करने में और भी सहूलियत हो इस दृष्टि से लोक परिषद क॑ 
समिति ने गत सितम्बर में निश्चित कर दिया कि एक एक यूनिट की ३ 
पचास लाख तथा आय कम से कम लगभग तीन करोड़ हो | 

प्रादेशिक संगठन इस आधार पर अपने प्रान्त की रियासतों वे 
किस प्रकार बनाये जा सकते हैं इस सम्बन्ध में मशविरा दर रहे है 
तक इस विप्रय में जो जानकारी मिली है बह इस प्रकार हैं -- 


जनता की प्रतिक्रिया ९५ 


(१) कश्मीर और जम्मू खुद बखुद एक काफी बड़ी रियासत है । 
| (२) पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद ने यह तय किया है कि सिक्ख 
{य्यासतों को छोड़ कर शेष को ब्रिटिश प्रान्त में मिला दिया जाय | 


(३) हिमालय प्रदेश की छोटी रियासतों को भी पंजाब मै मिला देने 
की सिफारिश इन रियासतों के प्रतिनिधियों ने की है | 


(४) राजपुताना के रिजनल कौन्सिल ने यह तय किया है कि समस्त 
राजपूताने का एक पूरा यूनिट बना दिया जाय। और अजमेर 
मेरवाड़े का ब्रिटिश जिला भी इस यूनिट में जोड़ दिया जाय । 


(५) मध्य-भारत में छोटी-मोटी बांसठ रियासतें हैं | युक्त प्रान्त की 
रामपुर और बनारस तथा मध्य प्रदेश की मकड़ाई नामक एक छोटी-सी 
रियासत भी मध्यभारत के साथ ही जुड़ी हुई है । प्रा3शिक कौन्सिल ने 
सिफारिश की है कि इन दीगर प्रान्तीय रियासतों को अपने अपने प्रान्तों 

` अर्थात्‌ क्रमशः युक्त प्रान्त और मध्य प्रदेश में जोड़ दिया जाय। इसके 
बाद इतिहा. संस्कृति, भाषा, परम्परा और भूगोल की दृष्टि से मध्यभारत 
के दो स्वतंत्र विभाग रह जाते हैं-मालवा और बुन्देलस्वण्ड-बघेलखणड | 
प्रादेशिक कोन्सिल ने सिफारिश की है कि मध्यभारत के ये ही दो स्वाभा- 
विक यूनिट बना दिये जावें ۱ मालवा में गवालियर, इन्दौर, भोपाल, और 
मालवा तथा भोपाल एजन्सी की रियासतें रहें और दूसरे यूनिट में बुन्देल- 
खण्ड-बधेलखण्ड की तमाम रियासतें रहें | इस यूनिट को बड़ा और स्वयं- 
पूर्ण बनाने के लिए भाषा ओर संस्कृति की दृष्टि से इसमे यू. पी, के बांदा 
ओर जालौन जिले भी जोडे जा सकते हैं जा वास्तव में बुन्देलखणड के ही 
भाग हें | इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पुनः संगठन की चर्चायें चल रही हैं । 
अतः उसके भी वे हिस्से जो इन उपयक्त दो विभागों से संस्कृति भाषा 
वगैरा गै मिलते जुलते हो, उन्हें इन समूहों मे जोड़ दिया ۱ 





۳ ۱ i Lhd tt 
९६ रियासतो का सवाल 


इस प्रकार मध्यभारत के जो दो ग्रूप होंगे उनका आकार आ 
र आय इस प्रकार होगी 0 


मध्य भारत के दो ग्रपों के आंकड़े 1 
۳ ह و‎ 













ET बट रि० की | आबादी | आय 
ली | हस्या | प्या | २७४१०5 6३ 
ज ۱ ۱ be 
रीवाँ-बुन्देलखण्ड | ३४ २४,४६६ | ३५४६३३१ |१,३६,६५० 
बृहत्‌ मालवा | २५ ५३,७८० | ७६४८८८६ ५,६३,०१० 


(६) उड़ीसा की तमाम रियासतों के प्रतिनिधियों ने अपनी रियासतों 
प्रान्त के साथ मिला देने की सिफारिश की है | ( नरेशों ने 
विरोध किया है |) 


(७) महाराष्ट्र की रियासतें बहुत छोटी छोटी और बिखरी हुई हैं 
श्रतः इनके प्रतिनिधियों की रिफारिश है कि इन्हें बम्बई प्रान्त मे 
दिया जाय | ۱ 

(८) गुजरात-काठियावाड़ के रियासती कार्यकर्ताओं की कोई यो जः 
अभी तक देखने को नहीं मिला है | ۱ 

(६) मदरासग्रह्वाते की रियासतों के कार्यकर्ताओं की यह सिफारिश है 
( धोचीन के नरेश का भी उसे समर्थन है ) कि त्रावणकीर और कोची 
को एक कर दिया जाय और उसके साथ ब्रिटिश मलावार का इलाका 3 
जो३ कर एक बड़ा यूनिट केरल प्रान्त के रूप मे बना दिया जाय | 

पुद्दकोटाई तथा बेंगनपल्ली को ब्रिटिश प्रान्त में जोड़ दिया जाय | 

(१०) गरणिपुर को श्रासाम प्रान्त में ही जोड़ दिया जाय | 


(११) सिक्किम, त्रिपुरा और कृच बिहार को बंगाल मे जोड़ दिया जाय 


` उन्ताकी प्रतिक्रिया ६७ 


(१२) सीमान्त प्रान्त की रियासते प्रान्त भै ही मिला ली जावें। | 


(१३) बलूचिस्तान की कलौत वगैरा रियासतें ब्रिटिश बलूचिस्तान 
प्रान्त में जोड़ दी जावें । 
` यह तो मोटे तौर पर लोक प्रतिनिधि किस दिशा में सोच रहे हैं. .वह 
आरा । नरेश स्वभावतः दूसरी ही दिशा में सोच रहे हैं | वे न केवल ब्रिटिश 
में अपने प्रदेशों को मिला देने के खिलाफ हैं, बल्कि चाहते हैं कि 
उनकी अपनी रियासतें अलग रहें और उनकी राजगद्दी आर. राजसत्ता 
भी बरकरार रहे । बड़ी रियासतों के बारे में जहाँ तक उनकी प्रादेशिक 
सीमाओं और राजगद्दी या राजवंश के बने रहने से ताल्ल,क है, शायद 
यह संभव है. बशते कि वे अपने राज्यों में प्रातिनिधिक उत्तरदायी 
शासन शुरू कर दें | परन्तु ऐसी रियासतें तो ५-१० ही दो सकती ۱ 
शेष तमाम छोटी रियासतों को तो अपने अपने प्रादेशिक. समूह बना कर 
संघ प्रणाली से ही राज्य करना होगा । और इन संघों मे भी उत्तरदायी 
शासन तो होगा ही | पर प्रत्येक و‎ का अलग अलग नहीं, सब्र का 
मिल कर उत्तरदायी शासन होगा । इस चीज को नरेश भी समझने लग 
गये हैं । परन्तु उनमें अभी इतनी दूरदशिंता और साहस नहीं आया कि 
वे अभी से इस प्रकार के शासन स्थापित करके अपने प्रजाजनों के दिलों 
में अपने लिए स्थान पैदा कर लें । इसके विपरीत वे अभी तक अपनी गेर 
जिम्मेदार निरंकुशता के ही सपने देखते हैं। और इनके दीवान ओर 
सलाहकार वगैरा भी इनसे बहुत आठे नहीं है | शायद पीछे ही हैं । उत्तर 
दायी शासन देने का विचार अगर कोई राजा कर भी रहा हो तो ये उसके 
इस कार्य को ग्रात्मधातकी कहते हैं और श्राज इस जमाने मै भी लोकः 
मत के प्रति इनके दिलों में निरादर और RR पाया जाता हे | 
अपनी कोठियो में बैठे बैठे वे अब्र तक यही अनुमान नहीं लगा पाये हें 
कि लोक-शक्ति क्या वस्तु है वास्तव में पोलिटिकल डिपाटमैट के हस्तक 


~ 


गे ~ ~ ~ 
ये कर्मचारी ही रियासतों में लोक शक्ति के सबसे बड़े शत्र हैं। इनके 


९,८ रियासतों का सवाल 







रहते रियासत में प्रगति की कोई ग्रशा नहीं की जा स | 
उल्टे ये अपनी मूखता से रियासती जनता और नरेशो के बीच + 
खड़ा करके परिस्थिति को राजा प्रजा और समस्त देश की दृष्टि से बिग 
का ही काम कर सकते हैं; इसलिए अ. भा, देशी राज्य. लोकपरिषद 
स्थाई समिति ने स्थिसतों में भी केन्द्र के समान अन्तःकालीन सर 
स्थःपित करने और निगोशियेटिंग कमेटी रे स्यिसती जनता के प्रतान 
को शामिल करने की मांगें नीचे लिखे प्रस्त॒वों गे अरनी ता० १८ मित 
. की दिल्ली वाली बैठक में की हैः-- 


स्टणिंडग कमिटि के वे दो प्रस्तावः— 
रियासतों में अन्तः कालीन सरकारों की स्थापना के विषय 


“अ. भा. देशी राज्य लोकपरिषद शुरू से रियासतों में जिम्मेदार 
हुकूमत की स्थापना .के पक्ष में रही है ओर इसकी मांग श्रसंसे करती त 
है । इस मांग की पूर्ति अब तक कभी की हो जानी चाहिए थी । पर! 
माँग पर अब नई परिस्थिति के अनुसार विचार होना जरूरी है ۱ हिन्दुस 
में केन्द्रीय अंतःकालीन सरकार की स्थापना, तथा शीघ्र ही विधान | 
पद की जो बैठकें शुरू होने वाली हैं, उनके कारण देश में नई परि 
तियाँ पैदा हो गई हैं; जिनका रियासतों से भी अत्यंत नजदीक का सम 
है । और रियासतों में वैधानिक परिवर्तन का सवाल बहुत जरूरी ا‎ 
है जिसमें अब देरी जरा भी बर्दाश्त नहीं हो सकती | रियासतों में 4 
जैसी हुकूमते हैं, अगर ऐसी ही आगे भी जारी रहीं तों रियासँतो की। 
कारों और केन्द्रीय अंतःकालीन सरकार के बीच के सम्बन्धों में कठिन 
खड़ी होंगी ओर उनमे कटुता पैदा हो जायगी | भारतवर्ष के 1 
में जो परिवर्तन हाल ही में हुए हैं, उनका असर जनता पर बड़ा गहरा| 
है | निकट भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता «की स्थापना की संभावना का | 
जिसका उनके वर्तमान तथा भविष्य जीवन से निश्चित रूपेण घनिष्ट स ۱ 


rR 
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है, बड़ा गहरा असर पड़ रहा है | जनता चाहती है कि वह समस्त देश के 
साथ रहे अतः इस बात के लिए जनता बड़ी अधीर और ्रातुर है कि ये 
परिवर्तन जल्दी से जल्दी हों । इन परिवर्तनों में तथा' रियासतों में जिम्मे- 
दाराना हुकूमत की स्थापना में जितनी देरी होगी .उनसे गहरा असे- 
तोष फैलेगा और शायद अनिष्ट परिणाम तथा संघर्ष भी होने की सम्भा- 
नायें हैं । 
4 

परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए. fiev कमिटी,महसूस 
करती है कि रियासतों में जिम्मेदाराना हुकूमत की स्थापना के कदम तुरन्त 
उठाये जाने चाहिए | यै कदम शेष भारत में हुए परिवर्तनों की दिशा में 
हों अर्थात्‌ रियासतों गै भी जनता की विश्वास पात्र अंतःकालीन सरकारों 
की स्थापना हो। रियासतों की ये अंतःकालीन सरकारों वहाँ पूर्ण उत्तरदायी 
शासनों की स्थापना के लिए तथा पड़ोसी रियासतों ओर प्रान्तों के साथ 
संघ बनाने या एणंतया मिल जाने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए 
लोकप्रिय विधान निर्मात्री संस्थःश्रों के चुनावों की तैयारी के लिये उपयोगी - 
तंत्र निर्माण करने का काम करे । 


अखिल भारत विधान-परिषद की योजना से यह कार्य पद्धति मेल 
खाती हुई है । और इससे विधान परिषद में रियासतों की तरफ से उचित 
प्रधिनिधि भेजने में भी मदद मिलेगी । 


"` अखिल भारतीय और रियासती परिस्थिति की गभीरता, तथा घट- 
नायें जिस वेग से घटती जा रही हैं उन्हें देखते हुए ऊपर बताये अनुसार 
रियासतों की समस्या को सुलभाना जरूरी है । जब कभी यूनियन और 
मौलिक अधिकारों और अन्य विषयों सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हों और रिया- 
सतों के प्रतिनिधियों को अखिल भारतीय विधान परिषद में उपस्थित रहने 
की जरूरत हो, तो उसके लिए भी इस प्रश्न की तरफ ध्यान देना जरूरी है ' 


“१०० ۱ रियासतो का सवाल 
निगोशिग्रेटिंग कमिटी के सम्बन्ध में 


-ता. १८ ,सिठम्बर की अपनी बैठक गे श्र. भा. देशी राज्यलोक 
परिषद की موق‎ कमिटी ने नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया था | 
टेरिंडंग कमिटी को अफसोस हे कि निगोशिय्रेटिंग कमिटी के 
सदस्यों की नियुक्ति # हो गई, पर उनमें रियासती जनता के प्रतिनिधियों 
। नहीं लिया गया हे | इस सम्बह्र्ध में कमिटी Xo भार देशी राज्य 
लोक़ परिषद के ता० ११ जून के प्रस्ताव की तरफ सम्बन्धित अधिकारियों 


का ध्यान दिलाती है । 

स्टेरिंडग कमिटी की राय है कि केविनेट मिशन के वक्तव्य के अनु- 
सार रियासती जनता के प्रतिनिधियों का लिया जाना जरूरी है | क्योंकि 
उस वक्तव्य में कहा गया है कि अन्धिम विधान परिषद में रियासतों को वे 
उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हें जो ब्रिटिश भारत के हिसाब से ६ ३ सं 





ता० १४ सितम्बर को हिन्द्स्तान टाइम्स में निंगोशियेटिंग कमिटी 

के सदस्यों के नाम इस प्रकर प्रकाशित हुए हुँ: 
(१) भोपाल नवाज FR मण्डल के च।न्सलर 
(२) महाराजा पटियाला प्रोचन्सलर 
(३) मवा नगर के जाम सत्हब 
(४) डंगरप्र रेश ۲ 
(५) सर मिर्जा इस्माइल , निजाम को एग्जीक्यटिध कौंसिल के 2 
(६) सर रामस्थामी मुदालियर, मसोर के Faia 
(७) सर सी. पी, रामस्वामी ऐयर, ट्रात RIT के दीवाल 
(८) सर सुलतान एहमद, कार्ष्टिट्यूशनल एडघाइजर टू दि चान्सलर, 
{९) सरदार के, एम, पन्मीकर, बीकानेर के प्राइम मिमिस्टर 

मीर मकबूल महमद इस कमिटी के सेक्रेटरी का कास करेंगे । 


( 3. ( 


जनता की प्रतिक्रिया १०१ 









ह नहीं होगा । पर इन प्रतिनिधियों के चुनाव का निश्चय बाद में 
प्रावश्यक मशविरा करके कर लिया जावेगा | शुरू शुरू में रियासतों का 
निधित्व निगोशियेटिंग कमिटी करेंगी | किर बाद में भारत मन्त्री ने 
प्रने १७ मई के खुलासे मे कहा رمع‎ कमिटी का. निर्माण 
तमाम सम्बन्धित पन्न की सलाह से किया 1 


तदनुसार कमिटी का यह मत है कि जब तेक निगोशियेटिंग कमिटी 


Ct 


में रियार्सती जनता का उचित प्रंतिनिर्धित्व महीं हों गा. उसका निर्माण बैध 
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> 
आज क प्रश्न 

रियासतों का सवाल धीरे धीरे किस प्रकार अखिल भारतीय 
परिस्थिति के साथ साथ श्रागे बढ़ता जा रहा है यह हम अब तक देख चुके । 
एकै समय वह था जब रियासतों की जनता एक दम निराशा के अंधकार 
में थी । उसे कुछ सूता नहीं था कि वह क्या करें £ वह बिलकुल नहीं 
जानती थी कि उसके लिए कुछ Ag सकता है ! शुरू शुरू में जब कि 
उनकी स्वतंत्रता हाल ही में छिनी थी नरेश ऐसे अत्याचारी भी नहीं थे। 
प्रजाजनों के साथ उनका निकट का सम्बन्ध था | तरे जनता से मिलते 
जुलते थे । और अगर वे कभी कभी अन्याय भी कर डालते तो जनता 
को उनसे इतना रोष भी नहीं होता था | उलटे अपने श्री-हीन नरेशों के 
साथ उसे कुछ सहानुभूति ही थी । और पुराने नरेशों के बेरहमी के साथ 
लुटे हुए वैभव और सत्ता को याद करके उसकी आँखों में आंसू भीरा 
जाते और वह उनके अन्यायों तथा दोषों को*उदारता पूर्वक सह लेती थी। 
पर धीरे धीरे वह समय ब्रीतने लगा । १ 


धीरे धीरे उत्तरदायित्वहीन सत्ता और अट्ूट वैभव नरेशी के पतन का 
कारण बना । रहे सहे पुरुषाथ और स्वाभिमान ने भी उनसे बिदा लेली । 
वे पुरी तरह से विदेशी सत्ता के गुलाम और मोहताज हो गये । जिसे 
सिवा साम्राज्य क्री रक्षा के जनता की मलाई और सेवा में कोई दिलचस्पी 
नहीं थी । संरक्षित विलास को तो कत्त व्य-शून्य होना ही था । नरेशों 
के मातहतों ने इसका पूरा फायदा उठाना शुरू किया और वे दोनों 
हाथों से प्रजा को लूटने लग गये । शोषण बगैर अत्याचार के कहाँ 
संभव है ? अब इन अत्याचारी कर्मचारियों की शिकायत प्रजाजन किसके 
पास ले जावें ? नरेश या तो शराव के नशों में चूर होकर कहीं किसी 
महल'मैं> पड़े रहते या देश विदेश के सेर-सपाटों पर रहते। तब कानून, 
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| उन्हें सलाह देते कि नरेशों की निगह बानी पोलिटीकल एजन्ट 
1 करते हैं| उनसे शिकायत करनी चाहिए | इस तरह व्यक्तिगत 
मले पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट के पास पास पहुँचते । किन्तु 
मता को तो कुछ भान भी नहीं था । धीरे धीरे ब्रिटिश भारत की 
तिक हल चलो का उस पर भी असर पड़ते लगा और सामूहिक 
यतै भी पोलिटिकल एजन्ट के पास कार्यकत्तामेजने लगे | किन्तु ज्यों | 
उनका स्वाभिमान जाणत होने लगा कार्यकर्ताओं को अपने ही नरेशों 
ही शिकायतें विदेशी सत्ता के राजनेतिक विभाग के पासले जाना 
नजनक मालूम होने लगा | और वे काँग्रेस के नेताओं के पास आने 
गे | किन्तु जैसा कि हम देखते हैं काँग्रेस ने शुरू शुरू में कई वर्षों तक 
ने आपको रियासती राजनीति से अलग रक्खा | वह समभते थे कि 
बारी बुराइथों की जड़ तो विदेशी सत्ता है | उसके हटने पर उसके भरोसे 
पर कूदने वाले नरेश अपने आप सीधे हो जावेंगे और दूसरे, अगर मान ले 
क्रि हमै नरेशों से लड़ना है तो भी आज ही उनसे भी लड़ाई मोल लेना 
बुद्धिमानी की बात नहीं होगी ! इसलिए काँग्रेस के नेताओं ने रियासती 
जनता और कार्यकर्ताओं को यही समझाया कि ग्रभी कांग्रेस उनके लिए 
कुछ भी करने मै असमर्थ हें | सबसे पहला और जरूरी सवाल तो है 
विदेशी सत्ता को यहां 'से हटाना । और इसलिए फिलहाल रियासतों में 
दीवार से सिर टकराने की अपेक्षा वे भी अपनी सारी शक्ति ब्रिटिश भारत 
की लड़ाई में ही लगा दें | नेताओं की इस सलाह को रियासती का यकर्ताओं 
और जनता ने भी माना और ब्रिटिश भारत की लड़ाइयों में पूरा सहयोग 
दिया | और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ | इससे-- | 


(१) ब्रिटिश भारत के नेता रियासतों और रियासत कार्यकर्ताओं 
के अधिक सम्पर्क मै आये ओर इस प्रश्‍न मे उनकी दिलचस्पी बढ़ी | 


(२) ब्रिटिश भारत और रियासती कार्यकर्ताओं के सम्मिलितं 


१०४ Raia का सवाल 


आक्रमण से अंग्रेज सरकार की ताकत भो कमजोर हुई | क्रमराः 5 | 
शक्ति के सामने भुक चली | 







(३) कार्यकर्ताओं, तथा जनता पर भी असर पड़ा | रियासती का 
कती अपने ब्रिटिश भारत के अनुभव को लेकर रियासतों में विविध प्रक 
की साव-जनिक प्रवृत्तियाँ शुरू करने लगे ओर जनता भी अत्र उनकी इ 
सेवाओं से प्रभावित होने लगी | ۱ 


रियासती अधिकारियों के दृष्टिकोण मै भी क्रमशः कुछ फक पड़ 
लगा? यद्यपि उनके प्रत्येक्ष व्यवहार में कोई श्रन्तस्न | 


(४) रियासतों में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये छोटे व 
पैमाने पर लड़ाइयाँ होने लगी श्रोर र 8 


(५) अन्त में ब्रिटिश भारत तथा रियासतो की जनता दोनों अपने 

भेद भावों को भूल कर इस तरह एक जीव हो गये कि १६४२ के पिछले 
زو‎ में सारा हिन्दुस्तान एक साथ बागी हो गया | रियासती ओर ब्रिटिश 
भारत- मे कोई अन्तर नहीं रह गया ओर इस युद्ध कां परिणाम क्या 


हुआ १ जैसा कि प्रकट مسج‎ 


(१) अंग्रेज सरकार को यह निश्चय हो गया कि श्रब॥उसके लिये हिन्दु- 
स्तान पर टु].मत च वाना असंभव है । क्योंकि जनता तो बागी हो ही गई थी॥ 
पर जिनके बलपर वह यहाँ राज्य करती थी वह फौज, पुलिस, जल सेना और 
सरकारी नोकर सब में उसके प्रति पहले जो वफादारी की भावना थी वह 
जड़ मूल से उखड़ गई | इसलिये इज्जत के साथ यहाँ से विदा लेने ही 
मे शोभा हे | 


(२) मत्रे विधान का AAT शुरू होते ही उसने रियासतों पर से भी 


अपनी सार्वभौम सत्ता हटा लेने का ऐलान कर दिया | ۱ 
| 
| 
| 
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(३) इन घोषणाओं और प्रत्यक्ष घटनाओं से नरेशों की नींद एकदम 

गई । और अब तक वे जो बिलकुल बे फिक्र थे और अपने प्रजाजनों 

Û कोई परवाह नहीं करते थे सो होश में आ गये। प्रजा-सेवा की भाषा 

नक्री जवान से सुनाई देने लगी | देश की समस्त जनता के साथ वे 
भारतीय स्वतंत्रता को चाहते हैं ऐसे भाषण और प्रस्ताव भी होने लगे | 

साथ ही वै यह भी कहते हैं कि उनकी पद-प्रतिष्ठा श्रौर रियासतों 
सीमायें AAU रहनी चाहिए | 


(४) स्वतंत्र भारत तो संघ-बद्ध होगा । उसमें इतनी छोटी छोटी 
रियासतों क्रा इकाई के रूप में बने रहना असंभव है | इसलिये नरेश -यह 
भी समझ गये कि छोटी रियासतों को समूह बनाने होंगे । वे यह भी 
जान गये किः-- 


(५) समूह बन जाने पर उनकी यह प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी । शासन 
को जनता की इच्छा के अनुकूल बन कर रहना होगा । ऐसा शासन तो 
जनतन्त्री पद्धति का उत्तरदायी शासन ही हो सकता है ۱ ब्रिटिश प्रान्तो 
भै जनतन्त्री शासन हो और रियासतों मै एक तंत्री रहे यह तो असंभव है | 
तः इसके लिये भी नरेश अपने को तैयार करने लग गये | | 


पर यह सब अभी कल्पना जगत और विचार चेत्र से होकर योजनाग्रो . 
के रूप मै केवल कागज पर आने लगा है । प्रत्यक्ष व्यवहार की दृष्टि से 
रियासतों के वातावरण मे अभी कोई खास अन्तर नहीं पड़ा है | बल्कि इन 
सब घटनाओं की उल्टी प्रतिक्रिया अनेक रियासतों मै देखने में आती हे | 
हैदराबाद, काश्मीर, फरीदकोट, भोपाल, बीकानेर वगैरा इसके उदाहरण 
हैं । इसका कारण नरेशों की निराशा हो सकती है | पर उससे भी बड़ा 
कारण भारत सरकार के राजनेतिक विभाग की शरारत, नरेशों का स्वार्थ 
आर रियासती कर्मचारियों की गुलामी भी .हो सकती है ओर इस सब की 
तह में शायद अंग्रेज कौम की गन्दी नीयत भी हो । कौन जाने । इंसने 











१०६ रियासर्तो का सवाल 


भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में अब तक इतने और इतनी प्रकार से: 
अटकाये हैं कि उसकी नीयत में ऐसा शक होना आश्चर्य की बात 
हो सकती | अन्यथा एक तरफ दिल्ली में मन्त्रिमिशन काँग्रेस से २ 
के परिवर्तन के विषय में सलाह कर रहा है और दूसरी तरफ काश्मीर 
प्रधान मन्त्री उसी क ग्रेस के खुद सभापति को गिरफ्तार करने की हि 
करता है | पोलिटिकल विभाग का इसमें हाथ नहीं है ऐसा कोन माने 
फिर इसी समय फरीद कोट में जनता पर अकथनीय जुल्म होते हैं। 
तरफ केन्द्र में अस्थाई सरकार कायम करने की चर्चाय होती हैं और 
कलकत्ता में भयंकर हत्याकाण्ड होते हैं । एक तरफ अस्थाई सरकार 
लीग शामिल होने जा रही हैं और दूसरी तरफ पूर्व बंगाल में हिन्दुओं ह 
कत्लेआम, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अपहरण बलात्कार न 
जबरदस्ती की शादियाँ होती हैं और गाँव के गाँव जला दिये जाते है 
बंगाल में बागी लीग का मन्त्री-मण्डल होगा । पर साम्राज्य सरकार : 
चलाने वाले गवर्नर और गवर्नर जनरल भी तो अभी बिदा नहीं होर 
हैं । सूचनायें मिल जाने पर भी गवर्नर दार्जिलिंग की ओर गवर्नर जनः 
बम्बई की सैर पर चले जाते हैं और अल्प संख्यक हिन्दू बहुसंख्यक आत 
ताइयों के सामने बलि के पशुओं के समान श्ररक्षित और हत्या के लिये छु 
दिये जाते हैं । पूर्व बंगाल के विषय में जो बयान गवर्नर ने पार्लियाः 
को भेजे उनमें भी घटनाओं की वास्तविकता को दबाया गया हे | इन सब 
देख कर अंग्रेजों के नियत के विषय में शक होना बिल्कुल स्वाभाविक ह 


ऐसी सूरत में क्या ब्रिटिश भारत की और क्या रियासती जनता 
बहुत सावधानी से आगे बढ्ने की जरूरत है | हम यह कैसे मान लें 
सब कुछ ठीक दै ۱ अब भी नरेशों को और मुस्लिम लीग को हिन्दुस्त 
की आजादी का रोड़ा बना कर विदेशी हुकूमत अपनी उम्र को कुछ ब 
सकती है | या कम से कम ऐसा प्रय्न तो कर सकती है | अथवा जै 
कि मुसलिम लीग के जिम्मेदार नेताओं ने धमकी दी है रूस जैसी 8 
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ताकत को लाने का प्रयत्न भी हो सकता है | वह सचमुच 0 
उसे आने दिया जायगा या नहीं यह दूसरा सवाल है ۱ परन्तु ये सब 
ये और चिन्ह ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि हमें बहुत सावधानी के 
आगे बढ़ना है | इसलिए जहाँ हम इस बात पर समाधान मान 
हैं कि हमारी बहुत-सी समस्यार्ये हल होती जा रही हैं | तहाँ हमें यह 
|| भूलना है कि ऐसी ही बल्कि इनसे भी कहीं अधिक मुश्किल समस्यायें 
आ हमारे सामने हैं और संभव है वे हम से अभी कहीं अधिक त्याग, 
, दक्षता, एकता और कुर्बानी की अपेक्षा करें | 


वे समस्यायें क्या हैं ! 


हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी विधान परिषद में रिया- 
जनता के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व प्रात्त करने का है। विधान परिषद 
रियासतों के ६३ प्रतिनिधि होंगे | पर इनका चुनाव कैसे होगा १ कुछ 
| ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी रियासतों से आधे प्रतिनिधि 
ता के चुने हुए और आधे नामजद होंगे। वाजिब तो यही है कि 
धान परिषद गे सब के सब प्रतिनिधि जनता के चुने हुए ही जावें | 
रन्तु यह कैसे संभव होगा यह कहना कठिन है | अतः कम से कम हमारा 


प्रयत्न तो जरूर हो कि हम अधिक से अधिक प्रतिनिधि जनता के चुने 
८ भेजें । पर जब तक हमारी माँग के पीछे मजबूत और व्यापक संगठन 
۲۲ बल नहीं होगा वह सफल नहीं हो सकती | इसलिये एक संगठन के 
5۱ में समस्त देशी राज्यों में इस समय यह जोरदार आन्दोलन छेड देने 
गी जरूरत है कि विधान परिषद्‌ में जनता के प्रतिनिधि ही जावें | संगठन 
जतना बलवान होगा उतना ही उसका असर होगा । 


दूसरे अभी जो निगोशियेटिंग कमिटी बनी है उसमें जनता का एक 
भी प्रतिनिधि नहीं है हालांकि भारत सन्त्री का यह साफ आश्वासन है कि 
उसके निर्माण के समय सभी सम्बन्धित दलों से मशाविरा कर लिया 
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जायगा । परन्तु इसका पालन नहीं हुआ | हमें अपनी ्रावाज इ 
बुलन्द करनी चाहिए कि इसमें प्रजाजनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो 
की तरफ से जो प्रतिनिधि निगोशियेटिंग कमिटी से बातचीत करने 
आवै उन पर, तथा ब्रिटिश सरकार पर भी हमें यह असर डालना 
वे इस कमिटी के निर्माण को वैध न माने और उससे काई 1 
न करें। अगर उन्होंने हमारी मांग को न न माना तो हम साफ कह 
उसके निर्णय हमारे लिए बाध्य नहीं होंगे ۱ सत्लमुच यह एक अजीब 
है कि हमारे भाग्य का निर्णय राजा लोंग और ब्रिटिश भारत के प्रति 
करने वेठे और उसमें हमारा कोई हाथ न हो । यह प्रश्न अत्यन्त महर 
है क्योंकि यही कमिटी निर्णय करने वाली है कि विधान परिषद्‌ के 
रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जावेंगे ۱ इन प्रतिनिधिय 
चुनाव न केवल जल्दी बल्कि सही सही भी हो ۱ और नरेशो की मे 
सरकारों से इसकी बहुत कम आशा है । | 

इसलिए संघ की स्वतन्त्र इकाई बनने लायक बडी रियासतो मै 
से विधान समितियां बना दी जानी चाहिए | इसी प्रकार छोटी रियासत 
एक हो कर अपने इतने बड़े समूह बना लेने चाहिए जो संघकी: 
बन सकें | और इन समूहों को भी अपने विधान, बनाने के लिए वि 
समितियां बनः लेनी चाहिए | फिर प्रान्तों में और केन्द्र में जिस 
लोकप्रिय सरकारे कायम हो गई हैं उसी प्रकार बड़ी रियासतों और 
रियासतों के इन समूहे मै भी अंतःकालीन सम््कारों का बन जाना: 
है जिससे ये सब सामंजस्य पूरक काम कर सकें । अन्यथा राजाड 
उनके नामजद मन्त्रयां का. प्रान्तों के चुने हुऐ लोकतन्त्री विचार 
प्रतिनिधियों से मेल बेठना कठिन होगा | ۱ 

रियासतों के समूह याँ संघ बनाते समय हमें एक दो मोटी बाते 
बहुत ध्यान रखना होंगा। एक तो यहे कि' ऐसे संघ काफी बडे हों £ 
वे अपने प्रजाजनी के जीवन की सब सुख सुविधायें मुहैया कर सके। दूस 
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य्रासतों के ये ग्रप कहो प्रतिगामी शक्तियों के गढ़ नहीं ۱ 
ए छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में मिलाने के बजाय पड़ोस के 
में मिलाने पर ही हम. अधिक जोर दे | 

एक और बात है । कुछ नरेश जिनकी रियासतें स्वतंत्र ग्रुप बनने 
क बडी नहीं है अपने साथ दूसरी छोटी रियासतों को मिला कर उन 
و‎ छाप डालना चाहेंगे, छोटी रियासतौं की जनता और उनके 
को भी इस विषय गें सावधान रहना होगा । ओर इस बात का ध्यान 
रा होगा कि संघ की इकाई के- अन्दर-कोई किसी पर अपना प्रभुत्व 
जतावे । > 

शासन का अन्तिम विधान बनाने का प्रश्न रह जाता है | जाहिर‏ و 


(१) भारतीय संघ को समस्त इकाइयों मै शासन का तरीका एकसा 
| हो । प्रान्तों मे एक तरह का और रियसतों में दूसरे प्रकार का शासन 
11 भी बरदाश्त नहीं किया जा सकेगा | 


(२) केन्द्रीय शासन में भी रियासती जनता के प्रतिनिधि प्रान्तों के 
तेनिधियों के समान भागीदार होंगे | 


| ऐसा प्रतीत ह्दोता है कि देश को मोजूदा अवस्था मै नरेश -कम-से-कम 
।छु बड़े नरेश तो रहेंगे। ओर छोटे भी पेन्शनर के रूप मे रहेंगे । बड़े 
रेशा A राज्यों गे वैधानिक मुखिया के रूप मै काम करेंगे | उनके 
धिकार अत्यंत सीमित रहेंगे । सारे कानून धारा सभा के द्वारा ब्रनेगे 
र असल शासन धारा सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के द्वारा 
| होगा । छोटे नरेश शायद बारी बारी से साल साल दो दो साल के 
लए A प्रान्तीय संघ के वैधानिक मुख्विया रहेंगे | अभी नरेन्द्र मणडल 
भीतर ओर बाहर नरेशों के जो मशविरे चल रहे हैं उनमें वे तो भरसक 
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यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके पांस अधिक से श्रधिक सत्ता रहे | 
वे शायद भूलते हैं कि इसका निर्णय करना केवल उनके हाथों मै नहीं 
सत्ता को मानना न मानना प्रजाजनों के हाथ की बात है । और 
ब्रिटिश भारत और रिय सतों की जनता इतनी जाग्रत जरूर दै 
अपनी सार्वभोमता पर AT की सत्ता को कभी मंजूर नहीं करेगी | 

रहा नरेशों के खर्च का सवाल ? यह तो असंभव है कि उनका छि 
खर्च आज के समान ही आगे चलता रहे | लोक संगठनों ने अब त 
जान बूझ कर इस प्रश्न को नहीं छेड़ा था | इसमें सिवा मर्यादा के अं 
कोई कारण नहीं था पर अब जब कि सारी व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवत 
हो रहे हैं, इसका भी विचार होगा ही | अब तक राज्य-कोष का एक बह 
बड़ा हिस्सा राज-परिवार पर खर्च होता रहा है जिसका मुआवजा जन 
को कुछ नहीं मिलता था ¦ और राज्य के लोकोपकारी महक्गे छ 
अभाव में सुस्त पड़े रहते । यह हालत अब आगे हरगिज जारी नहीं रह 
दी जा सकती । 

समय आ गया है कि अब भारतीय नरेश खुद-बखुद अपनी मय 
दाओं को पहचानें | अगर वे नहीं समभेंगे तो उनके प्रजाजनों को AT 
तरफ से नरेशों के अधिकारों पर नियन्त्रण और मर्यादाएं लगानी होंगी 
जनसंगठन इस दिशा मै ग्रब तुरन्त लोकमत को शिक्षित करना كت‎ 
कर द्‌ 

इस सम्बन्ध गे ओर नहीं तो कम से कम इंगलड का ही उदाहर 
नरेश ले | वहाँ राष्ट्र की आय-व्यय पर पालियामेंट का संपूण नियन्त्र 
होल है । वह निर्णय करती है कि करों से कितनी रकम किस प्रक्र 
प्रति वर्ष एकत्र की जाय और किस प्रकार उसका विनियोग हो । र 
विचार ओर निर्णय से बाहर एक भी मद नहीं छोड़ी जाती | दूसरी तम 
मदों के अनुसार राजा के जेब खच की रकम पर भी पार्लियागेंट वि 
करती है ओर उसको खुद मंजूर करती है । पर उसमें एक खास पद्ध 
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पार्लियामेंट राजा के खानगी खर्च की मद पर शासन की अन्य मदो 
भांति प्रति वर्ष विचार नहीं करती । प्रत्येक राजा के शासन काल के 
रम्म में एक बार विचार करके वह निर्णय कर देती है और यह रकम- 
| तक वह राजा राज्य करता है--प्रतिवर्ष उसे मिलती रहती है | इसमें 
बीच मे बार-बार जाँच या पुनर्विचार नहीं किया जाता। उस समय 
की तमाम जरूरतों पर विचार कर लिया जाता है और तदनुसार उसमें 
र बदल कर दिया जाता है। बस, इसके बाद जो रकम मंजूर हो जाती 
॥ उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया जाता । पर जो मन्जुर होता है, शासन 
$ दूसरे विभागों की माँ ति बादशाह को भी उसकी मर्यादा में रहना पड़ता 
॥ । यह ख्याल करना भी गलत है कि इस प्रकार मन्जूर हुई रकम का 
पैनियोग करने गे राजा फिर स्वतन्त्र है, और उसका श्रॉडिट वगैरा नहीं 
ता । आडिट हर साल होता है और प्रत्येक राजा के कार्य काल के अन्त 
उसके खानगी खर्च को प्रकाशित भी किया जाता है. और इसके प्रकाश 
नये राजा के लिये बजट बनते हैं । यह भी ध्यान में रहे कि 
पार्लियामेंट से इंगलेंड के राजा के खर्च के लिये जो रकम मन्जूर होती है 
उसके ग्रलावा उसके पास आय के अन्य कोई माधन नहीं होते | बेशक, 
0 रौ N 
कार्नवाल और लकेस्टर की डचीज उसकी खानगी संपत्ति हैं, परन्तु इनका 
उपभोग वह नहीं करता | उसने यह संपत्ति राष्ट्र को HPO कर ८. है 
और इंग्लेंड में यह परिपाटी है कि जब नया राजा सिंहासन पर आता है 
तब यह पालियामैट को यह संदेश भेजता है कि “राजा की व्यक्तिगत 
जायदाद राष्ट्र को अर्पित है और वह अपने तथा अपने निर्वाह के लिये 
पूर्णतः पालियामैट की उदारता पर निर्भर हे ।” स्मरण रहे कि राजा के 
लिये पालियामेंट से जो रकम मन्जूर है उससे तिगुनी आय इन जायदादों 
की है ۲ 
इंग्लेंड के राजा की सिविल लिस्ट सारे राष्ट्र के बजट के एक प्रतिश 
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~ ७2. भिन ली > 
विश्वास है नरेश समझदारी से काम लेंगे और इंग्लेंड के बादशाह 
की भाँति खुद ही अपने खर्च की रकमें कम कर लेंगे अन्यथा जनता को 
तो कम करनी ही होगी । पर असली सवाल है स्वराज्य के निर्माण का, 
हम उस पर विचार करें । 
खैर, तो स्वराज्य की कुछ मोटी-सी रूपरेखा इस तरह धीरे धीरे 
बनती जा रही है | पर वह इतनी मोटी अस्पष्ट और अस्थाई है कि उसका 
अंतिम रूप क्या होगा यह कहना बहुत कठिन है। परन्तु जिस प्रकार 
हम अब तक आगे बढ़ते आये एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे 
भी इसी प्रकार मजबूती से कदम बढ़ाते हुए हमें जाना होगा। 
राष्ट्र निर्माता घटनाओं को उनके अपने प्रवाह पर नहीं छोड़ दिया करते। 
दूरदर्शिता के साथ सोच समझ कर बरसों पहले से अपने उद्देश्यों को 
कायम करते हैं और तदनुसार योजनाय बना कर दृढ़ता पूर्वक उन्हें पूरी 
करने में लग जाते हैं प्रवाह में वे बहते नहीं प्रत्राह को मोड्ने की क्षमता 
रखते हैं | | 
1 
अभी तक जो पू० महात्माजी के मार्गदर्शन "मै अपना रास्ता तय 
किया है | उसके अनुसार कुछ मोटी मोटी बातें ये तय و‎ 
१ स्वराज्ये अथवा उत्तरदायी शासन हम शान्त तरीकों से हासिल करेंगे | 
२ देश के टुकड़े ठुकडे नहीं होंगे | सभी जातियाँ हेलमेल से रहेंगी | 
२ शासन का तरीका जनतन्त्रात्मक होगा ۱ सच्चा जनतन्त्र अहिंसा के 
आधार पर ही कायम हो सकता है | | 
जाहिर है जब तक संपूर्ण जनता अपने अधिकारों को और هو‎ 
वारियों को समझ कर के तदनुसार अपने कतंत्र्यों के पालन में नहीं लग 
22 ऐसा अहिंसात्मक जनतंत्र नहीं आ सकता | 


'ऐसे जनतन्त्र को लाने के लिए श्रखिल भारतीय भूमिका पर जितना 
करतीया जा सकता था हो गया है और इसी प्रकार आगे भी होता 


आजका प्रश्न ११३ 


| | पर हमें भीतर से मी इस प्रश्‍न को हल करने का ग्रफ्ना यत्न 
2 रखना है उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा 


चार कर ल। 


सब से पहली बात तो यह है कि हमें इन तमाम परिवर्तनों के लिए 

ता को भी तैयार करना है | इसलिए प्रत्येक रियासत में जन संगठनों 
होना जरूरी है | अतः ऐसे जन संगठन जहाँ न हो वहाँ तुरन्त कायम 
ये जावें और जहाँ पहले से हों उनका विस्तार गांव गांव मे फैला कर 
नता में अपने अधिकारों और जिम्मेवारियों का भान पैदा कर देना 
[हिए । आज भी ग्रामों की असंख्य जनता अज्ञान के घोर अंधकार 
| पड़ी है और उसके इस अज्ञान से अनुचित लाभ उठा कर छोटे मोटे 
यापारी, वकील, दूकानदार और सेठ-साहूकार उनका शोषण करते रहते 
$ और सरकारी कर्मचारी तथा गुण्डे उनको भय सें आतंकित करते रहते 
डु | हमे उनमें ऐसी जान डाल देनी है कि जिससे वे अन्याय के सामने 
छुकें नहीं और जुल्मों को कभी बरदाश्त नहीं कर । स्वतन्त्र और पुरुषाथों 
देशों की जनता की सुख समृद्धि और पराक्रम की मिसालें दे कर उनके 
पुरुषार्थ और तेजस्विता को भी जगाना चाहिए ओर अच्छा श्रोर ऊंचा 
जीवन बिताने की प्रेरणा उनके अन्दर निर्माण करनी चाहिए । यह सत्र 
काम गांवों और कस्यो की मुकामी कमिटियों के जरिये हो सकता है | 
इन कमिटियों में कस्बे या गांव के नेक, प्रतिष्ठित, निर्भय 
त्यागी, और सूक बूझ वाले नागरिक हों और वे जनता की रोजमर्रा 
की तकलीफों की तरफ ध्यान दे कर उन्हें दूर करने की कोशिश 
में रहें । जो केबल जनता की सुस्ती, अज्ञान, भीरुता से पैदा हुई हों उन्हें 
जनता द्वारा ही दूर करावें जिनमें सरकारी कर्मचारी कारण हों उन्हें इन 
कर्मचारियों को समभा कर दूर किया जाय और जिनको वे भी समभाने 
बुझाने पर दूर न करें उनके लिये जनता को लड़ने के लिए तैयार किया 
जाय । पर इतनी तैयारी एक दम नहीं होती | इसलिए, कायकर्ताग्री को 
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अधीर नहीं होना चाहिए आम तौर पर जनता पहले यह चाहती है वि | 
कार्यकर्ता इन तकलीफों को दूर करा दें और उसे कुछ नहीं करना पड़े | 
इसका कारण उसका स्वाभाविक भय और अज्ञ'न है इसलिए. कार्यकर्ताओं. 
को कष्ट उठा कर भी जेल जा कर भी जनता की तकलीफें दूर करने का 
यत्न करना चाहिए | उससे अपने आप जनता की आत्मा भी धीरे धीरे 
जागती जाती है ۱ कार्यकर्ताओं की कुशलता इसी गें है कि वह जनता के 
सामने ऐसे कार्यक्रम रखते जावें कि जिससे अउने आप जनता की | 
तेजस्विता A कार्य शक्ति का विकास होता जावे | | 


थोड़े मे जनता के सामने हम यह लक्ष्य रक्‍खे कि वह अपने गाँव या 
कस्बे को एक छोटा-सा परिवार समझे और अपने परिवार की जरूरतें 
सभक कर जिस प्रकार उसका हर सदस्य दूसरों के सहयोग पूर्वक उन्हें पूरा 
करने की धुन मै रहता है उसी प्रकार हम अपने गाँवों को या राज्य को 
भी समझे और उसका पूरा शासन अपने हाथ मै ले लेने के लिए जनता 
को समभावें | समाज की अनेक प्रकार से सेवा करनी होती है | इसी 
प्रकार उसकी अनेक जरूरतें होती हैं | इन जरूरतों की पूर्ति और सेवा केः 
विभिन्न महकमे बना कर प्रत्येक काम के लिए एक एक खास कमिटी बना 
दी जाय ۱ और वह सेवा मै लग जावे | | 





गाँव की सफाई, सामूहिक टट्टियाँ, घूडे, पीने का साफ पानी, 
इत्यादि का एक महकमा हो सकता है | 

गाँव के तमाम झगड़े लेन-देन के मामले वगैरा सब गाँव की पचा- 
यते निपटा लिया करें | 

पहने के कपड़े (खादी) जूते, गुड़ शक्कर, तेल, खेती बाड़ी के औजार, | 
खेल खिलौने, अपने गाँवों मे पैदा होने वाली किसी विशेष चीज घातु की | 
बनी बाहर भेजने लायक तैयार चीजें वगैरा ग्रामोद्योगों का FH करने ۱ 
वाला एक महकमा हो सकता है । | 


आज का प्रश्न ۹44 
` प्राथमिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा , व्यायाम की शिक्षा, खेल के 
मैदान, मदरसे, शरीर को मजबूत और मन को प्रसन्न करने वाले तथा 
। उठाने वाले मकान के भीवर और मैदान में खेलने के तरह तरह के 
खेलों की व्यत्रस्था कौरा करने वाला भी एक महकमा हो सकता है | 


x बहुधन्धी रुहकार समितियों की स्थापना द्वारा फसलों का माल तथा 
बनी बनाई चीजें वेचने और जरूरत की बाहरी चीजें खरीदने की व्यवस्था 
की जा सकती है जिससे कि ग्रामीणों को अपनी चीजों के अधिक से 
अधिक दाम मिल जांय और बाहर की वस्तुयें किफायत से मिल सकें। 
बीच का मुनाफा उन्ही को मिल जाय । यह व्यापारी सहकारिता का एक 
स्वतंत्र महकमा हो सकता है | 


ग्राम की रक्षा के लिए ग्रामीण जनता को बलवान और बहादुर 
बनाना, स्वयं सेवक दलों का संगठन करना चोरों डाकुओं और बदमाशों 
से गांव की रक्षा FW ओर उसे जातीय दगों सै दूर रखना वगेरा काम 
भी ्रत्यच्त महत्त्व पूणं है | यह काम भी एक कमिटी के सिपुद्‌ किया जा 
सकता है | 


फिर, अपने 273 गाँव के मीबर यह सब करते हुए हमें अलग अलग 
गाँवों के अन्दर पारस्परिक सम्बन्ध झायम करते हुए परगने (तहंसील) और 
जिलों के व्यवस्थित संगठन बना लेने चाहिए. जिससे सारा राज्य या सारा 
देश एक सजीव शरीर की भांति चेतन्यमय और क्रियाशील संगठन बन 
जाय | 

मतलब यह कि हमें ठेठ नीचे से सम्पूर्ण स्वराज्य की रचना मजबूत 
पाये पर करनी है | राजनैतिक सत्ता हमर हाथ में लेने के लिए तथा उसके 
हाथ में ग्रा जाने के बाद भी यह काम तो कखरा ही होगा ۱ क्‍यों कि यही 
चीज है जिसके लिये स्वराज्य की जरूरत भी है किन्तु इस असली अर्थात 
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रचनात्मक कार्य की तरफ अब तक टीक तरह हमारा ध्यान नहीं गया है | | 
वहः अगर जावे और हम उसमे सच्चे दिल से लग जायें तो अपने श्राप 
स्वराज्य का निर्माण हो जावे । 

लोक संगठनों को श्रप्रने राजनेतिक प्रचारात्मक काम के साथ साथ इन 
कामों को भी अपने हाथ मे अवश्य लेना चाहिए | इस वास्तविक सेवात्मक 
संगठनात्मक, आर्थिक निर्माण करने वाले, ज्ञान वर्धक, सांस्कृतिक उत्थान 
के ओर समाज को शुद्ध और तेजस्वी करने वाले कार्यक्रम में जो लोक- 
संगठन जितना क्रियाशील होगा वह उतना ही अधिक सफल और प्रभाव- 
शाली होगा | शासन पर भी उसका उतना ही AMF असर होगा | केवल 
अखबारी प्रचार और भाषणों में लगे रहने वाले संगठनों के कानून भंग 
की लड़ाइयों में भी वह बल्ल नहीं होगा । जो इसकी एक चिट्ठी में होगा | 
इसलिये इस वास्तविक सेवाजनित बल की उपासना में हम लग जावें | 
यही सफलता की चाबी है | 
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ब्रधिवेशनों के सभापति 
नाम 3 
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दि्ली 
कराची 
लुधियाना 
उदयपुर 


अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद्‌ का 


विधान 


( उदयपुर अधिवेशन में परिवर्तित तथा स्वीकृत ) 
आवारा १-अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ का ध्येय, स्वतन्त्र और 
संघबद्ध भारत के हिस्सो के रूप में, देशी रियासतों की ۲ 
द्वारा शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण उत्तरदायी 


शासन प्राप्त करना है | 
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धारा २-श्रखिल भारत देशी राज्यलोक परिषद्‌ के निम्न लिखिक 
अंग होगे- | 5 
(१) संबद्ध रियासती प्रजा-संगठन, 
(२) स्वीकृत रियासती प्रजा-संगठन, 
(२) प्रादेशिक कोन्सिले, 
(४) जनरल कौन्सिल, 
. (५) वार्षिक अधिवेशन, 
(६) परिषद्‌ का विशेष अधिवेशन, 
(७) स्टेन्डिग कमेटी 


धारा ३--किसी ऐसे व्यक्ति को इस परिषद्‌ में या इसकी ञ्रंगभूत किसीः 
संस्था में, कोई चुना हुआ पद लेने का अधिकार न होगा- 
وه‎ ऐसे साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार के संगठन का 
सदस्य हो; जिसके उद्देश्य ओर कार्य-क्रम, स्टेणिंडग कमिटी की 
राय में, इस परिषद्‌ के उद्देश्य और कार्यक्रम के खिलाफ हों ।' 


धारा ४--(क) इस परिषद्‌ के लिहाज से रियासतें निम्न लिखित समूहों 
में, जिन्हें प्रदेश कहा जायगा, विभाजित की गई हैं- 


(१) काश्मीर और जम्मू (सीमाप्रांत की रियासतोंसहदित),, 

(२) हैदराबाद, 

(२) बड़ौदा ( गुजरात की रियासतों सहित ), 

(४) मैसूर, ) वेंगापल्ली और सॉड़र रियासतो सहित ), 

(५) मध्यभारत की रियासतें, (बनारस और रा मपुर सहित), 

(६) त्रावनकोर, कोचीन और पुदुकोष्टा, _ 

(७) उड़ीसा की रियासतें, तथा बस्तर और मध्यप्रान्त 
की रियासते, 

(८) मणीपुर, कूचबिहार ओर त्रिपुरा, 
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(६) दक्षिण की रियासतें, (महाराष्ट्र और कर्नाटक में) 
(१०) पंजाब की रियासतें, 
(११) हिमालय की पहाड़ी रियासतें, 
(१२) बिलोचिस्तानी रियासतें, ( कलात लासबेला 
खरन ओर खेरपुर ) 
(१३) काठियावाड़ की रियासत ( कच्छु सहित ) 
(१४) राजपूताना की रियासतें 
(ख) स्टैडिग कमिटी जब कभी उचित समभेंगी,तब्र नये सिरे 
से विभाजन करके प्रदेश बना सकेगी । 
धारा ५--रियासती प्रजा के संगठन, चाहे उनका नाम प्रजा-मंडल, 
लोक परिषद्‌, प्रजा-परिषद्‌, स्टेट काँग्रेस, नेशलन FRE 
या ऐसा ही कुछ हो, जो किसी एक राज्य या राज्य-समूह के 
अन्दर काम करते हाँ, या विशेष परिस्थितियों में स्टडिग 
कमेटी की मंजुरी से बाहर से काम करते हों, इस विधान 
के अनुसार प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा या सीधे अखिल भारत 
देशी राज्य लोक परिषद्‌ में संबद्ध या स्वीकृत किये जा सकते हैं। 


धारा ६--(क) कोई भी प्रादेशिक कोन्सिल उस प्रदेश के अन्दर 
किसी भी रियासती प्रजा संगठन को सम्त्रद्ध कर सकेगी, 
बशर्ते कि- 


(१) वह इस विधान की धारा १ को प्रस्ताव द्वारा 
मन्जूर कर चुकी हो, 

(२) उसकी सदस्य सूची मै श्राबादी के प्रति एक लाख 
या कम पर, कम से कम एक सौ (१००) प्राथमिक 
सदस्य हो, 


पार्क 
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(३) वह कम से कम एक साल के अरसे से बाकायदा 
काम करता रहा हो, और 


(४) वह स्टेन्डिग कमेटी द्वारा समय-समय पर निश्चित ۱ 
की हुई सम्बद्ध करने की फीस ओर सालाना फीस | 
देना स्वीकार करता हो ! 


(ख) विशेष परिस्थितियों में स्टेन्डिग कमेटी भी किसी 
रियासती प्रजा-संगठन को सीघे तौर पर सम्बद्ध कर 
सकेगी । 


(ग) स्टेन्डिग कमेटी मुनासिब कारण बतलाकर और 
मुनासिब नोटिस देकर, किसी भी सम्बद्ध किये हुए संग- 
ठन से सम्बन्ध छोड़ भी सकेगी ! ऐसा नोटिस एक | 
माह से कम का न होगा । 


धारा ७--स्टेन्डिंग कमेटी इस परिषद्‌ के उद्दे श्यों और ध्येय के अनुसार 
रियासतों की जनता के लिये काम करने वाले किसी प्रजा 
संगठन को स्वीकृत कर सकती है | ऐसे स्वीकृत संगठनों को 
इस सम्बन्ध में स्टेंडिंग कमेटी द्वारा बनाये हुए नियमों के 
अनुसार इस परिषद्‌ और उसकी अंगभूत कमेटियों मै प्रति- 
निधित्व पाने का अधिकार होगा । स्टेंडिंग कमेटी जब 
चाहेंगी तब स्वीकृति को मन्सूख कर सकेगी । 


धारा ८--(क) हर प्रदेश को अधिकार होगा कि वह उस प्रदेश के 
अन्दर के किसी राज्य या राज्यसमूह के लिए, प्रति एक 
लाख आबादी पर एक डेलीगेट का चुनाव, परिषद्‌ के 
अधिवेशन के लिए करे, बशते कि उसमें, ऐसी हर 
मिली हुई सीट पर, कम से कम सो प्राथमिक सदस्य हवो 
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(ख) स्टैडिग कमेटी को अधिकारहोगा कि वह अखिल भारत 
देशी राज्य लोक परिषद से, किसी कारणवश सम्बद्ध 
या स्वीकृत न हो सकनेवाले प्रजा-संगठनां को उचित 
प्रतिनिधित्व देने के लिये पचास तक प्रतिनिधि 
नामजद करे । 


धारा ६--(क) धारा २ में बताये हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये एक 
प्रादेशिक कौंसिल होगी, जो इस प्रकार बनेगी 


(१) उस प्रदेश के अन्दर के पांरषद्‌ के प्रतिनिधि, तथा 
परिषद्‌ के प्रेसीडेन्ट और भूतपूर्व प्रेसी डेन्ट जो उस 
प्रदेश में रहते हों | 


(२) रीजनल कौन्सिल के डेलीगेटों द्वारा अपनी 
संख्या के 2 तक कोश्राप्ट किये हुए व्यक्ति । इन 
कोश्राप्ट किये हुए AA को भी प्रतिनिधि के 
अधिकार होंगे | 


(ख) हर प्रादेशिक कौंसिल को स्टेन्डिंग कमेटी के सामान्य 
नियन्त्रण व निगरानी के अधीन अपने प्रदेश के समस्त 
कार्य-संचालन का अधिकार होगा | 


` (ग) प्रादेशिक कौन्सिले इस विधान के अनुसार रहनेवाले 
अपने नियम बना सकेंगी | परिषद्‌ की स्टेन्डिग कमेटी 
की मन्जूरी के बाद वे नियम काम में आ सकेंगे । 


(घ) यदि कोई प्रादेशिक कोन्सिल इस विधान के अनुसार 
कार्य न करेगी तो स्टेन्डरिग कमेटी उस प्रदेश में, परिषद्‌ 
का काम चलाने के लिये अस्थाई कौन्सिल बना सकेगी | 
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धारा १०--(क) जनरल कोन्सिल निम्न लिखित व्यक्तियों की बनेगी | 
(१) हर प्रादेशिक कौन्सिल द्वारा उस कौन्सिल के 
मेम्वरो की तादाद पर हर पांच के पीछे एक मेम्बर: 
के हिसाब से चुने हुए मेम्बरान । 
बशर्त की जनरल कौन्सिल में हर प्रादेशिक 
कोन्सिल को कम से कम दो प्रतिनिधि अवश्य 
भेजने का अधिकार होगा, र, 
(२) जनरल कोन्सिल के चुने हुए मेम्बरों द्वारा अपनी 
तादाद के ठ तक PAIZ किये गये मेम्बर । 
(ख) जनरल कोन्सिल के प्रत्येक मेम्बर को, अपने वोट 
का इस्तेमाल करने के पहिले सेन्ट्रल ऑफिस को ५)२० 
फीस अदा करना होगा । 


(ग) जनरल कोन्सिल उस कार्यक्रम को पूरा करेंगी, जो 
परिषद्‌ अपने अधिवेशन में निश्चित कर चुकी होगी, 
ओर अपने कार्यकाल में पैदा होने वाले तमाम नये 
मामलों को भी निपटायेगी । 


(घ) जनरल कोन्सिल का कोरम ३० का, या कुल मेम्बर 
संख्या के चै का, जो भी कम होगा, होगा | 


धारा ११--(क) स्टेन्डिग कमेटी में प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट, एक 
या अधिक जनरल सेक्रेटरीज, एक कोषाध्यक्ष और 
१६ अन्य AFAT होंगे। प्रेसीडेएट, इसमें आगे बताए 
हुए तरीके से चुना जायगा ۱ प्रे सीडेन्ट स्टेन्डिग कमेटी 
के पदाधिकारियों सहित अन्य सब सदस्यों को, 
जनरल कौन्सिल के मेम्बरों मे से नामजद करेगा | 
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(ख) स्टेन्डिग कमेटी परिषद्‌ की कार्यकारिणी होगी, और 


उसे अर. भा. दे. रा लोक-परिषद्‌ तथा जनरल कौन्सिल 
द्वारा निश्चित की हुई नीति तथा प्रोग्राम को कार्यान्वित 
करने का अधिकार होगा । 


(ग) स्टेन्डिग कमेटी का कोरम ६ का हो गा। 


(घ) 


स्टेन्डिग कमेटी को निम्नलिखित अधिकार भी होंगे 


१ विधान का मुनासिब अमल कराने तथा विशेष 
परिस्थितियों को नित्रटाने के लिये नियम बनाना, तथा 
हिदायतें जारी करना | 

२ गलत व्यवहार, लापरवाही या कर्तव्य के न पालने 
की सूरत मे, किसी कमेटी या व्यक्ति के खिलाफ, जो भी 
अनुशासनात्मक कारव।ई करना चाहे, करना | 

२ तमाम अ्गभूत कमेटियों का निरीक्षण नियंत्रण 
तथा पथप्रदशंन | 


धारा १२--(क) परिषद्‌ का प्रेसीडे.ट अगे अधिवेशन तक काम करता 


(ख) 


` (ग) 


रहेगा | वही जनरल कौंसिल का भी अध्यक्ष होगा | 


परिषद्‌ का जनरल सेक्रेटरी या AUT AR ZAY 
जनरल कौंसिल तथा स्टेशिंडग कमेटी के भी जनरल 
सेक्रेटरी या सेक्रे टरीज्ञ होंगे | वह या वे जनरल कौंसिल 
के समक्ष संगठन व कामों के बाबत सालाना रिपोर्ट 


पेश करेगे | 


परिषद्‌ का कोष, कोषाध्यक्ष के जिम्मे रहेगा, ओर वह 
उस कोष का ठीक ठीक हिसाव रखेगा । जाँच किया 
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रियालतों का सवाल 


हुआ हिसाब जनरल कोंसिल के समक्ष उसकी जानकारी 
के लिए पेश किया जायगा | 


“थारा १३--(क) स्टेन्डिग कमेटी प्रादेशिक कौन्सिलो से प्रेसीडेन्ट के 


(a) 


(ग) 


धारा १४--(क 


) 


(ख) 


(ग) 


(घ 


~ 


चुनाव के विषय में सुझाव माँ गेगी । 


जनरल कौन्सिल के मेम्बर इस सुझाई हुई सूची में से 
परिषद के अधिवेशन से कम से कम एक माह पहले 
प्रेसीडेन्ट का चुनाव करेंगे | 

स्टैन्डिग कमेटी इस चुनाव के लिए नियम बनायगी | 


oS 


वार्षिक अधिवेशन, स्टेंडिंग कमेटी द्वारा निश्चित किए 
हुए स्थान व समय पर होगा । 


जिस प्रदेश पे अधिवेशन होने वाला होगा वहाँ की 
प्रादेशिक कोन्सिल अधिवेशन के लिये स्वागत “समिति 
निर्माण करेगी । 

परिषद्‌ की नई जनरल कोसिल अधिवेशन से पहले 
नये चुने हुए प्रेमीडेण्ट की अध्यक्षता में विप्रय-निर्वा- 
चिनी समिति के रूप में बैठेगी । 


प्रतिनिधि ( डेलीगेट ) फीस तीन रुपया होगी | ऐसी 
तमाम फीस स्वागत-समिति सेंट्रल आफिस को दे देगी | 
स्वागत समिति की बचत, स्थानीय प्रजामंडल, प्रादेशिक 
कौसिल ओर सेन्ट्रल आफिस, तीनों में बराबरी से 
बट जायगी । 5 


शर] १५--जनरल कौंसिल, BRET कमेटी की सिफारिश पर, विधान 
में उचित परिवर्तन कर सकेंगी । ऐसे परिवर्तन, परिषद्‌ के 
अगले अधिवेशन में उसकी स्वीकृति के लिए पेश किये जायंगे। 
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अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद्‌ की 
वतमान स्थाथी-समिति 


१ अध्यक्ष श्री. प. जवाहरलाल नेहरू 
२ कार्यवाहक अध्यक्ष , डॉ. पट्टाभि सीतारामैया 
३ उपाध्यक्ष » शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 
४ कोषाध्यक्ष » कमलनयन बजाज 

५ मन्त्री ५» जयनारायण व्यास 
TC ره‎ बलवन्तराय मेहता 
Se ` „ टी. एम. वर्गिस 

छ » द्वारकानाथ काचरु 

& सदस्य » स्वामी रामानन्द तीथ 
९१७ .«,, » पच. के. वीरण्णा 

2۳ 1 » 311717 नरेन्द्रदेव 

हि » बाल गगाधर खेर 

१३ ,, » खान अब्दुल समदखां 
१४ ,, » हीरालाल शास्त्री 

१४१ ४ » है. इखेदा वाड़ियर 
अळी ره‎ शारंगधरदास 
۳ » बी. व्ही. शिखरे 

१८ ,, „ शिवशंकर ۲ 
ke » बैजनाथ महोदय 

२० » वृषभानदास 


२५८ रियाखतो का सवाल 


स्टैडिंग कमेटी के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


( उदयपुर अधिवेशन में नीचे लिखे दो महत्वपुर्ण प्रस्ताव मजूर हुए 
हैं, जो लोक परिषद्‌ के संगठन से सम्बन्ध रखते हँ ۱ अतः वे भी यहाँ 
दिये जा रहे हैं | ) | 

(१) सार्वजनिक आलोचना न हो 


यद्यपि स्टडिंग कमिटी की यह राय है कि सस्था के सदस्यों को 
जहां अपनी राय रखने ओर प्रदर्शित करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए 
तहाँ कमिटी का यह भी खयाल है कि जहाँ तक संगठन के काय से 
सम्बन्ध है जबतक कोई आदमी उस संगठन का सदस्य है उसंके लिए 
खुले तौर पर इस कार्य का विरोध करना उचित नहीं है । कमिटी इस 
बात को भी नापसन्द करती है कि मेम्बर एक दूसरे की या संगठन के 
किसी अंग की व्यक्तिगत या अन्य कारणों को लेकर सार्वजनिक सभाओं 
में या अखबारों अथवा पर्चों मै आलोचनायें कर ۱ जब्र जरूरी हो ऐसी 
आलोचनाये सम्बन्धित कमेटी में ही करनी चाहिए और अगर वहाँ इनकी 
सुनवाई या उपाय नहीं हो तो उससे ऊपर की कमिटी में की जावें। 
अनुशासन ओर काम की दृष्टि से यह जरूरी है कि संस्था में दलबन्दी की 
वृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाय ! ( प्रस्ताव १६ ) 


(२) कम्यूनिस्ट पार्टी ओर रॉयिस्ट दल के सम्बन्ध में-- 


“e fie कमिटी ने इस संगठन के कुछ ऐसे सदस्यों ओर दलों की 
“कार्यवाही सम्बन्धी शिकायतों पर गौर किया, जो कि अखिल भारतीय 
देशी राज्य लोकपरिषद्‌ के उसूलों और कार्यक्रमों के विरुद्ध पड़ने वाली 
नीतियों और प्रोग्रामों का अनुसरण करते रहे हैं । विशेषतः यह बताया 
गया कि पिछुले लगभग चार वर्षो के बीच भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा 
डेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की सामान्य नीति और प्रवृत्तियाँ अखिल भारत 
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देशी राज्य लोक परिषद्‌ की नीति और ود‎ से विरोधी रही हैं । कुछ 
“आधारभूत मामलों में यह विरोध लगातार जारी रहा है, बढ़ा है और 
-आज भी वह इन संगठनों के प्रकाशनों में पाया जाता है ۱ यह साफ 
जाहिर है कि इस लोकपरिषद्‌ में कोई कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटी 
"असरदार ढंग से काम नहीं कर सकती, यदि उसके सदस्यों गे इस प्रकार 
“सिद्धान्तो का विरोध हो | इसके अलावा भी विधान की धारा ३ के 
अनुसार कोई भी व्यक्ति या दल, जो Xo भा० देशी राज्य लोकपरिषद 
के कार्यक्रमों का खुला विरोध करेगा वह इसकी कार्यकारिणी या चुनी 
हुई कमेटियों का सदस्य नहीं रह सकेगा | 


चू कि इनका सवाल कुछ व्यक्तियों से सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि 
ऐसे माने हुए दलों की नीतियों और कार्यक्रमा से सम्बन्ध रखता है, 
-जो कि सुविदित हैं और विवादग्रस्त नहीं हैं; इसलिए यह आवश्यक नहीं 
-समभा गया कि स्पष्टीकरण माँग। जावे, या अनुशासन सम्बन्धी कार्य के 
लिए कारण बताने के लिए श्रारोप कायम किये जावें | इसलिए यह 
निश्चय किया जाता है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी या रेडिकल डेमो- 
केटिक पार्टी का कोई सदस्य अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ के 
संगठन में किसी कार्यकारिणी में न चुना जावे और न किसी चुने हुए पद 
या कमेटी में रक्खा जावे | यह फैसला सम्बन्धित और स्वीकृत संस्थाओं 
के लिए भी लागू होगा | यदि ऐसे कोई ब्यक्ति पहले से ही चुने जा चुके 
हों, तो उनसे पूछा जावे कि इस नियम के श्रनुसार वे जिस समिति के चुने 
हुए; सदस्य हो गए, हैं, उसकी सदस्यता से उन्हें एथक क्यों न किया जावे | 


घारा 


थारा 


धारा 


घारा 


घारा 


परिशिष्ट (७) 
छोटी रियासतों के 
प्रजामण्डलो के लिए नमूने का विधान 






१--नाम--इस संस्था का नाम... . . .राज्य प्रजा है 


२--उद्देश्य--इस प्रजा मण्डल का उद्देश्य अखिल भारत 
राज्य लोक परिषद्‌ के मागदर्शन में,.......राज्य की जन 
के लिए शान्त और उचित उपायों द्वारा उत्तरदायी श 
व नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है । 


२--सदस्यता--राज्य का निवासी, कोई भी स्त्री या 
जिसकी उम्र १८ वर्ष की या ज्यादह हो, इस प्रजा 
के उद्देश्य को मन्जूर करने पर और चार आना साला 
चन्दा अदा करने पर इसका सदस्य हो सकेगा | 
४-—संगठन--इस प्रजामणडल के नीचे लिखे अंग हाँगे.. 
(१) मुकामी FART, 
(२) तहसील कमेटियॉँ, 
(३) जनरल कमेटी, 
(४) एक्जीक्यूटिव कमेटी, 
नोट;- मुकामी कमेटियों मे सुविधानुसार आस पास 
गाँवों मै से भी सदस्य बन सकेंगे | 
५--सुकामी कमेटियां--किसी भी मुकाम पर या ग्राम-समूह 


मे दस या दस से ज्यादा मेम्वर बन जाने पर वहाँ मुकामी 
कमेटी बन ۱ 


न 


| 


[रा 


बारा 


धारा 
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.-$णतहसील कमेटियां--किसी भी तहसील की सब मार्षेहत 


मुकामी कमेटियों के डेलीगेटों को मिला कर तहसील कमेटी 


.. होगी, जो तहसील के अन्दर प्रजा मएडल के कामों की देख- 
-_ रेख करेंगी | 
७--जनरल कमेटी--राज्य भर की कुल मुकामी कमेटियों 


से चुने हुए डेलीगेटो की मिलकर जनरल कमेटी होगी, इसके 
अलावा हर मुकामी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व सेक्रेटरी भी बलि- 
हाज श्रोहदा डेलीगेट होंगे और इस जनरल कमेटी को 
विधान बनाने, बदलने, नीतियाँ व कार्यक्रम तय करने का 
सर्वोच्च अधिकार होगा | इसका मामूली तौर पर हर साल 
वार्षिक अधिवेशन होगा । डेलीगेट प्रारम्मिक सदस्यों के 
हर १०० या १० के बाद बचे हुए जुज पर एक के हिसाब 
से चुने जावंगे । 


८-पक्जीक्थूरिव्ह कमेटी--एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी सात से 


१५ मेम्बरों तक की हो सकेगी । और उसको प्रेसिडेन्ट 
नामजद करेगा | व्हाइस प्रेसिडेन्ट और खजांची के अलावा 
एक जनरल सेक्रेटरी, व एक से ज्यादा सेक्रेटरी हो सकेंगे । 


६--एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी के काम और अधिकार--यह 


जनरल कमेटी की हिदायतों के मुताबिक कार्य संचालन 
करेगी । ओर वही अनुशासन सम्बन्धी सब मामलों के 
निर्णय करने का अधिकार रखेगी | इस कमेटी को चुनाव 
सम्बन्धी झगडा को निपटाने के लिए और दूसरे कार्यों के 
लिए सब कमेटी मुकरंर या खुद फैसला करने का श्रधि- 
कार होगा ۱ लेकिन भगड़ों से सम्बन्धित व्यक्ति व्होट नहीं 
दे सकेंगे । यही कमेटी अधिवेशन की तारीख मुकर्रर करेगी 
आर उसका मुनासिंब इन्तजाम करेगी | 


१६२ रियाग्रतों का सवाल 


धारी १०- प्रेसिडेन्ट--हर अ्रधिवेशन की तारीख से कम से कम दो 
महिने पहिले प्रेसिडेन्ट की नामजदगी के परचे, जिन पर 
कम से कम तीन डेलीगेटो द्वारा नामजदगी हो, प्रधान 
कार्यालय में अआ जाना चाहिये | इन सब पर एक्भीक्यूटिव्ह 
कमेटी में विचार होगा और आये हुए तमाम नामों की 
इतल्ला तमाम मुकामी कमेटियों श्रोर तहसील कमेटियों में 
भेज दी जावेगी । प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी प्रधान कार्या 
लय से आई हुई हिदायतों के मुताबिक बताई हुई तारीख 
व मुकाम पर प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी व्होट लिये ۱ 
जिनमें सिफ डेलीगेट ही हिस्सा ले सकेंगे | हर कमेटी हर 
एक उम्मीदवार के लिए आये हुए व्होटो की तादाद, प्रधान 
कार्यालय को, चुनाव के तीन दिन के अन्दर रवाना कर देगी | 
प्रजा मण्डल के प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी या एकजीक्यूटिव्ह 
कमेटी द्वारा मुकरंर की हुई विशेष सबकमेटी चुने हुए 
प्रेसिडेंट की घोषणा करेगी | 


अगर बीच मै कभी प्रेसिडेंट त्यागपत्र दे दे या दिगर 
किसी वजह से उसकी जगह खाली हो जाय तो एकजी- 
क्यूटिव्ह कमेटी अपना अस्थायी प्रेसिडेंट चुन सकेगी | 


धारा ११- विशेष परिस्थिति में कार्यवाही--अ्रगर कोई ऐसी 
विशेष परिस्थिति हो जिसमें इस विधान का चलना मुमकिन 
न हो तो उस हालत मै प्रेसिडेंट को, विधान या उसका 
कोई हिस्सा स्थगित करके” संचालन का और मुनासिब 
इन्तजाम करने का पूरा 2 hE | 

धारा १२--प्रधान कार्यालय इस प्रजामण्डल का प्रधान कार्यालय. . 
या जहाँ इसकी कार्य-कारिणी समिति-एक्जीक्यूटिब्ह कमेटी 
तै करेगी, वहाँ रहेगा । 
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श्वारा १२--खाली जगह की पूति--सामान्यतः खाली जगह की पूर्ति 
उसी तरह पर होगी, जिस तरह उनकी नियुक्ति या 
चुनाव होता है | 


धारा १४--कोरम--प्रजा मण्डल की हर कमेटी का कोरम एक चौथाई 
का होगा । 


धारा १५ केन्द्रीय संस्थाओं की हिदायतों की पाबन्दी--यह 
संस्था अपनी केन्द्रीय संस्था, अखिल भारत देशी राज्य लोक 
परिषद्‌ या उसकी प्रादेशिक शाखा, मध्यभारत प्रादेशिक देशी 
राज्य लोक परिषद्‌ से आई हुई हिदायतों का ख्याल रखेगी | 


आवश्यक नोट, 


मध्यभारत प्रादेशिक लोक-परिषद्‌ ने मध्यभारत की छोटी रियासतों 
के लिये यह नमूने का विधान बनाया है | इसमें प्रजा मण्थल का नाम, 
उद्देश्य, स्थानीय हालात के लिहाज से अन्य आवश्यक नियम जोड़े जा 
सकते हैं । 


को 1002 0 KONKAN 


MMI 


cen No: 000380 


)॥ 


परिशिष्ट (=) 
नरेन्द्र मण्डल 


शासन सुधार के विषय मै माण्टेग्यू चेम्सफो्ड रिपोट के दसवें अध्याय 
में रियासतों के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं | इनकी पूति की दिशा 
में तार ८ फरवरी १६२१ को ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा दिल्ली में 
رد‎ ऑफ प्रिन्सेस अर्थात्‌ नरेन्द्र मण्डल का उद्घाटन किया गया। 
इस अवसर पर पढ़े जाने के लिए सम्राट ने खुद अपना एक सन्देश भेजा 
था; जिसमे कहा गया था कि “राजा-महाराजाओं का यह मण्डल उनके 
अपने तथा प्रजाजनों के स्थायी लाभ का पोषक होगा; ऐसी हमे आशा 
है ۱ हमें यह भी आशा है, कि अपने राज्य तथा ब्रिटिश भारत के हितां 
को आगे बढ़ाते हुए वे मेरे समस्त साम्राज्य का भला करेंगे | यह नरेन्द्र 
मण्डल हमे एक दूसरे को समभने में सहायक होगा, इम एक दूसरे के 
अधिक नजदीक ्रावेंगे ओर देशी राज्य तथा समस्त साम्राज्य के सामान्य 
हितों की इससे अभिवृद्धि ओर विकास होगा | 


मण्डल का उद्घाटन करते हुए ड्यूक श्रॉफ कनाट ने कहा कि “यह 
श्रागे बढ्ने के लिए आप को बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है | पर ऐसे 
अवसरों के साथ साथ नई नई जिम्मेदारियाँ भी आया करती हैं, यह हमें 
नहीं भूलना चाहिए । मैं जानता हूँ कि सम्राट ने श्राप पर जो भरोसा 
किया है, उसे आप ठीक तरह से समझ रहे होंगे । ओर अपने राज्य के 
अधिपति तथा साम्राज्य के स्तम्भ की हैसियत से आपकी तरफ से इस 
विश्वास के अनुरूप ही जवाब मिलेगा ।” 


नरेन्द्र मण्डल में केवल वे ही नरेश शरीक हो सकते हैं, जिन्हें सलामी 
का हक हे.। जिन रियासतों को भीतरी शासन सम्बन्धी पुरे अधिकार नहीं 
हैं, वे भी समूह रूपसे अपन। प्रतिनिधि नरेन्द्र मण्डल मे भेज सकते हैं | 


परिशिष्ट ६. १९५ 


ऐसे प्रत्येक ग्रुप का एक प्रतिनिधि उसमें रहेगा । भारतवर्ष मैकुल ११८ पूर्वा- 
धिकारवाली सलामी की हकदार रियासते हैं | इनमें से केवल १०८ ही 
मण्डलमै शरीक हुई | शेष, उदाहरणार्थ-हैदराबाद, मैसोर, त्रावणकोर, 
कोचीन, बड़ोदा और इन्दौर-नरेन्द्रमण्डल की सदस्य नहीं बनीं। अन्य कारणों के 
साथ इन्होंने इसकी वजह यह भी बताई कि नरेशों के लिये व्यक्तिगत 
दृष्टि से यह अत्यंत अनुचित होगा कि वे ऐसी नीति या व्यवहारों का हामी 
अपने को बना लें, जो शायद उनके प्रजाजनों को पसन्द न हों । नरेशों 
को जो कुछ कहना हो अपने मन्त्रियों के माफत कहना या करना चाहिए । 
स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेवारी पर वे कुछ न कहें-करें; क्योंकि उनकी 
जानकारी बहुत अधूरी होती है । अनुभव और वक्तृत्व शक्ति की भी 
उनमें कमी होती है ۱ जिनके नरेशों को सलामी का अधिकार नहीं है, ऐसी 
१२७ छोटी रियासतों की तरफ से मण्डल में १२ प्रतिनिधि हैं | सर पी 


एस शिवस्तामी ऐयर ने इसके कतव्य और सत्ता के विषय मै एक 
बार कहा था-- 


“यह तो एक सलाहकार संस्था मात्र हे | नरेश वर्ग, रियासते या 
ब्रिटिश भारत के विषय में नरेशों को अपनी राय देने का भी मौका मिल 
जाय यही इसकी स्थापना का मुख्य उद्दे श्य रहा है | परन्तु नरेश इसके 
उद्देश्य से संतुष्ट नहीं है | जो इसमें शरीक हुए हैं वे भी उसा दिलचस्पी 
नहीं ले रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा ख्याल है | छोटे नरेश उनके 
साथ बैठने लग जावें यह उन्हें अच्छा नहीं मालूम होता | सब समानता 
पूर्वक बैठे या बातचीत करें, यह उन्हें बड़ा श्रटपटा लगता है, फिर यह 
बहुमत से किसी प्रश्न का निर्णय करने की पद्धति भी उन्हें पसन्द नहीं ।? 

नरेन्द्रमण्डल अपनी बैठको में क्या क्रस्ता रहता है, बाहरी -दुनियां 
नहीं जानती | उसे तो गरमी अभी तक: उसके अस्तित्व का पता: अपने 
सालाना जल्सो से होता था, जब कि वाइसराय आते और श्रपना टकसाली 
उद्घाटन भाषण देकर चले जाते थे । भाषण में हर साल वही बातें भाषा 
को बदल कर कही जातीं रही हैं जैसे-- 


१६६ रियासतों का सवाल 


` मैं आपकी बुद्धिमत्ता भरी सलाह के लिए एहसानमन्द हुँ । आपके 
सामने इस वर्ष काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है | मैं आशा करता हूँ, आप 
उसे निश्चयपूर्वक पूरा करेंगे | आप के सरपर अपने प्रजाजनों की भलाई 
र तरक्की करने की जिम्मेवारी है ओर मुझे विश्वास है, आप इसे पूरा 
करने में तनमन से जुट जावेंगे। आप साम्राज्य के स्तम्भ हैं । देश के 
गौरव पूर्णं इतिहास में आपको अपने महान गौरवशाली पूर्वजों की भांति 
एक महान हिस्सा श्रदा करना है | समय के साथ आप को चलना चाहिए | 
मुझे विश्वास है, इस परिषद्‌ मे जिन महत्वपूर्ण विषयों पर आप विचार 
कर रहे हैं, उनके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे | वरोरा | 


परन्तु जैसे जैसे देश में पूर्ण उत्तरदायी हुकूमत स्थापन करने का प्रश्न 
जोर पकड़ने लगा, नरेंद्र मण्डल को अपनी स्थिति के बारे मै चिन्ता होने 
लगी । पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट ने भी संधियों ओर सुलहदनामों की दुहाई 
देकर इस चिन्ता को कुछ बढ़ाने मै सहायता की ۱ नरेश अपने अधिकारों के 
लिये ओर भी उतावले होने लगे । कुछ नरेशों ने यह माँग भी कर दी 
) मई १६२७ ) कि इस प्रश्‍न की निपटारा एक बार हो जाना चाहिए | 
बटलर कमेटी की नियुक्ति इसी का परिणाम थी । परन्तु इधर कुछ वर्षों 
से नरेंद्र मण्डल ने ATÎ के हितों की रक्षा मै काफी काम किया द्र 
अब प्रायः सभी नरेश इस संगठन में शरीक हो गये हैं | नीचे लिखे नरेश 
अबतक नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर हुए हैं :— 

१ श्री, महराजा सा० पढठियाला ( १६२१ ) 

२ श्री. महाराजा धोलपुर 

३ श्री. महाराजा पटियाला 

४ श्री. जाम साहब नवानगर 

७ श्री, नवाब साहब भोपाल, ( १६४४ ) 


eT 


जन 





न तौ राजाश्रों की निरंकुशत 
जनता की वास्तविक शत्रु है, न प्रजा: 
उसका असली शत्रु राजनीतिक विभ 
प्रबन्ध है | | 

इस समय राष्ट्र के सर्वोच्च प्रयत्न 

में हो रहे हैं कि रियासतों के प्रतिनिधि | 
और पर्याप्त रूप से रियासती जनता के प्रर्ति 
यह दुःख का विषय है कि इस. 

राजन्य वर्ग एक दूसरे से इस बात को 8 
रहा है कि कौन अपनी प्रजा की HF 
ग्रच्छी तरइ कुचल सकता हैं । 
यह एक सुपरिचित बात है कि सार्वे 

जल्द ही समाप्त होने जा रही है । उसके है 
राजाओं का अपनी प्रजा के साथ श्रामना 
होगा ۱ यह सुखकर भाई-चारे FI I 
गजन-तर्जन पूर्ण संघर्ष का, यह स्वयं राजा 
निर्भर करता हे । श्रांगे से उनको सुरक्षा | 
संगीनों में नहीं बल्कि अपनी प्रजा को सदभ 
रहेगी । 
















निश्चय ही राजा लोग स्वयं अपने भ 
के निर्माता हें i --डा० पट्टाभि सीता 











۳ = ۰ ۰ 
سے رازه‎ चक et 
en و > یج‎ 0 क्र ۱ क 

i द = रै 1 
5 ۹ 
۳ न ~ 
2-4 : ۳ 
र क TA? ~ क € 
>> \ ۳ تست‎ क. ق يات‎ 
و‎ है. ۳ pr? a "च 
ین دود لے‎ Fy ड ۰ SN ~ 






SMR دی‎ ल” Scr क पर कश و وکا‎ 
ی داد‎ has TS ek होती क. د‎ 


| سا ی بخ و कक‏ < 






A Ea Gal 


OT وا‎ 









۴ ۳ ۹ ५ 
ی اه‎ has 2 پت ا‎ ENS 
۱۹ مور اب مور‎ ७.७७ ५ ی میج‎ 
ها وت 4 کا کد‎ Rea 

re ا و‎ "ROT is aA 
छ) اک‎ ore 5 RNIN No dO A 5 
۱ es RA 
LF SEER er ३० 





NST 


>... i 1 22 १५ 
क *- ی‎ क. BPs 4 
E ISTE PASE GS بت تست تچ‎ 
b+ 1 





